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: प्रस्तावना 


» भूटान के किसी पक्ष पर लिखना एक दुलंभ कार्य है। राष्ट्रीय तथा 
_ अन्तर्राष्ट्रीय पत्र-पंत्िकाओं में मुश्किल से भूटान पर कुछ प्रकाशित साहित्य 
मिले पाता है। जिन विशेषज्ञों ने भूटोन पर लिखा है वह 947 से पूर्व का 
_ साहित्य है। परन्तु 947 के वाद का आज तक का साहित्य ढूंढ़ेना निसन्देह 
एक मुश्किल प्रयास होता है । 
* जिन विद्वानों मे भूटान के समसामगिक पक्ष पर लिखा है चाहे राज- 
, जीतिक, आधिक या सामाजिक हो, वह सब व्यवस्था थे बँधकर लिखा है । 
« भूटान में पल रहा भारत. के प्रति असंतोष शायद ही कभी भारतीय समाचार 
पत्नों व पत्रिकाओं में प्रकाशित होता हो । शोधकर्ताओं के समक्ष एक व्यावहारिक 
समस्या निरन्तर रहती है कि अमुक समस्या का विश्लेषण तथा समीक्षा किसी 
स्तर से की जाय जिससे वह व्यवस्था की भाषा से दूर भी ने हो तथा सत्य 
भाषण का तिर्वाह भी हो जाय । यद्यपि दोनों का समानान्तर रूप से निर्वाह 
* करना निश्चित रूप से मुश्किल काये हो जाता है। दो-तीन विद्वान लेखकों फा 
पहाँ जिक्र करना जरूरी होगा जिनको भारतीय सरकार द्वारा उन्हें भुटान कुछ 
« वर्ष रहने के लिए भेजा था। उन्होंने भूटान के आधथिक सामाजिक सेथा राज- 
मोतिक पश्ष पर पुस्तकें प्रकाशित की परन्तु जिस पक्ष की पाठकों को निरन्तर 
तलाश रही उसका पूर्णतया अभाव मिला । कहते का अर्थ है कि तीनों लेखकों 
* में भूदान के कमजोर पक्ष का कोई जिक्र नहीं किया। च्ञौकि तीनों लेखक 
व्यवस्था के भंग थे इसलिये उन्हें केवल व्यवस्था की भाषा का ही प्रयोग करना 
या। एक प्रश्न उठता है कि क्या शोधकर्त्ता भी व्यवस्था का अग बन - इछ् है 
जिसे स्पष्ट वात लिखने में हिचकिचाहट होती है । इसका उत्तर-भी हां”: में 
उभर कर आता है । शोधकर्ता के एक कैरियर का सवाल है। उसे भी व्यवस्था 
के अभिल अंग रहकर आगे.बढ़ता है । व्यक्तिगत आकाक्षाएं वभा- व्यवस्था 
से सम्भावित मिलने वाले लाभों ते शोध्रकर्ता को मुक्त नहीं होने दिया है । सी 
- फिर शोध के क्षेत्र में उतरने वाले समस्त शोधकर्चा शोध तो कर रहे है लैेकित 
बात यही कर रहे हैं, जो व्यवस्था चाहतो है। वैसे शोध की प्रक्रिया अत्यधिक 
सभी बंधनों से मुक्त मानी गई है परन्तु व्यक्ति की बाहरी सीमाए उसे पडसे 
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तरीके से धांघ देती हैं जिनसे सामान्य व्यक्ति को छुटफारा पाना बहुत मुश्किल 
है । भूटान में जाकर जो कुछ मैंने देया है उसका प्रकाशित साहित्य से संदध 
टूटता सा अनुभव करता हूँ । मेरी भी सीमाएं हैं जिनसे मैं बंधा (हुआ हूँ । 

हिमालयी क्षेत्रों की अपनी-अपनी समभस्याएँ हैं। पर्वेतीय क्षेत्र पपा 
उत्तर-पूर्वी सौमा से छुड़े पव॑त्तीय प्रदेश मैपाल-मूटान फो आस्तरिक समस्पार्भी 
को बढाने में मिरन्तर सहायक रहे हैं। नैपाल में भारतीय नैपाली तथा इथोग- 
पति वहाँ की श्राधिक व्यवस्था के संजोने में व्यवधात थने हुए हैं, धूटाम में 
नैपाली ग़मस्या उत्तरोन्तर जोर पकड्ती जा रही है। भूटान में ये वे नैशली 
लोग हैं जिल्होने भूटान मे जनतांबरिक आन्दोलन 4950 से 53 तक णाटीे रखा 
धा। उन्होंने भूदान स्टेट कांग्रेग दल का गठने भी क्रिया जिस पर बाद में 
भूटान नरेश ने प्रतिबन्ध लगा दिया जो आज भी लागू है । प्रतिवन्‍्ध लगाता 
एक बात है परन्तु असंतोष तथा आन्तरिक विद्रोह फो आज भी शास्तें नहीं 
फर पाये हैं । जो चीज निरन्तर व्याप्त है वह है असंतोष तथा _राजतंत्रीय 
व्यवस्था के प्रति आक्रोप । वर्षों से पल रहा असंतोष तथा आकफ्रोष निश्चित दी 
किसी दिन उनके सपने को साकार करेगा। जनतांत्रिक आन्दोसन यदि खुले 
रूप में नहों भा पाया है तो प्रच्छन्न रूप से पूरी तरह मोजूद है । अनुकूल अव- 
सर की तलाश स्वयं में इस तथ्य को उजागर करती है कि नैपाली लोग 
भूटान में जनतांजिक ध्यवस्था को स्थापित करने के लिए सतत्‌ प्रयल्लशील हैं। 
यह फंसे कह दिया जाय कि भूटात में सव कुछ ठीक है। नैपाली लोगों को 
किसी ,भी माध्यम से दबाया जा सकता है। उनके असंतोष तथा आक्ोप, को 
'पिश्न-पत्रिकीओं, में छपने से रोक सकते हैं लेकित यदि ज्वाला निर्स्तर धंधक 
'रही है तो घह किसी क्षण अपना विकराल रूप अवश्य धारंण करेगी |, 

भूठान की राजतंत्रीय व्यवस्था के अन्दर ही दरार पैदा हो रही है। 
इससे संम्बन्धित एक घटना तो वहुर्चांचत है जब 964 में भूटान के शाही 
परिवार के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति तथा प्रधानमस्त्री जिगेसे दोरजी फी हत्या कर 
दी गई जिसके परिणामस्वरूप समस्त 'दोरजी” परिवार के सदस्यों को देश 
'निकालो दे दिया था तथा 'प्रधोनमन्त्री! के पद को समाप्त कर दियो गेंगा 
बा। 7964 को उक्ते भहृच्वपूर्ण घटना के बाद कुछ केपे शोलति रेही लेंकित 
“दो शाही परिवार-“दोरजी व धांगवुक' के बीच आन्तरिंक बैमनेस्पेता समोप्त 
“नहीं हो पाई । यही कारण है कि भूटान आज भी इस आम्तरिक संघर्ष 
भीड़ित है । आर्थिक विकास त्तथा आधुनीकरण के हो जाने से भूटान में एक मेने 
प्रकार का समाज उर्भर कर आ रहा है जिसका लगाव परश्चात्य सैस्यवा 
और बढ़ 'रहा हैं! 
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प्रस्तुत कृति पिछले एक दशक का परिणाम है । हिमालयी क्षेत्रों में 
बाने का दो तीन बार अवसर मिला और उसका उपयोग करने का भी प्रयत्न 
निरन्तर जारी रहा । यह कृति आंधिक रूप से अपने स्वतंत्र चितन या समझ्त 
का परिणाम है । किसी भी शोधकारय में उससे जुड़ी हुई उसकी शोध पद्धति 
बहुत महत्वपूर्ण होती है । कभी-कर्मी शोध श्रक्रिया में एक द्वन्द्र उठ खड़ा होता 
है वह यह कि किस स्रोत पर अपनी विश्वसनीयता निर्भर रखें--लिखित 
साहित्य परया जो स्वयं की भरार्े देख रही हैं। हिमालवी क्षेत्र के विशेषज्ञ 
[,00 0१086 में अपनी पुस्तक में स्पष्ट लिखा है कि, “#( ध्ंशाल्ड एएफ।शाल्त 
एगा ० #एाब्राएा० 98006 076 90047 शव इल८ए७य 47 
6 एप्रजाआ०0 60०07678.” इस वाक्य में भाव यही है कि शोधकार्य की 
प्रक्रिया में यदि स्वंय के नेत्रों में तटस्थ भाव रखने की ताकत है और उनमें 
अतिरिक्त भावना को दवाने की क्षमता है तो वह दृष्टि लिखित व प्रकाशित 
साहित्य से ज्वादा विश्वसवीयता रखेगी। आज के शोध कार्यों मे आम तौर 
से यह कह जाता है कि अप्ुक लेखक ने यहू मार््सवादी विचारधारा को साथ 
में रखकर अपने विचार प्रस्तुत किये हैं या अमुक लेखक के विचार दक्षिणपंथी 
हैं । कहने का अर्थ है कि यदि शोधरकाये की भ्रक्रिया में एक विश्ेष प्रकार की 
विचारधारा की भूमिका महत्वपूर्ण होगी तो उस बौद्धिक कृति में तटस्थ दृष्टि 
का अभाव हुए बिना नही रहेगा । यदि समस्त तथाकथित विचारधाराभ 
का अनुकूल तथा परिस्थिति के अनुसार प्रयोग होगा तो शोधकाय॑ में निश्चित 
सन्तुलित दृष्टि द्वोगी । मह्‌ सब $ुछ मुझ इसलिये लिखना पड़ा कि जो कुछ 
भी मैंने अपने नैश्रों से हिमालयी क्षेत्रों की राजनीतिक, सामाजिक तथ 
आधिक स्थिति देखी है उसके ठीक विपरीत प्रकाशित साहित्य में पढ़ने को 
मिला है। मेरी आपत्ति सबसे पहने उस शोध पद्धति पर हैं जिसे लगभग 
गणितीय बना दिया गया है। शोध पद्धति में 0065400978 या [7/27श०ए४५ 
द्री पृद्धत्ति का जो व्यावद्वारिक स्वरूप अपनाया गया है वह अत्यधिक यात्रिक 
हो पया है। दोनों द्वी पद्धति में यात्रिकता आ जाने के कारण उसके परिणामों 
पैं भी विश्वतनीयता घटती जा रही है। एक ओर अतिरिक्त विशेषता का 
ट्ोना आवश्यक है वह यह कि शोध कार्य के प्रति शोधकर्त्ता का दृष्ठिकोण। 
यदि शोधकर्त्ता का दृष्टिकोण शोध समस्या” के प्रति उदासीन है या भारयुक्त 
है या उससे जल्दी से जल्दी मुक्त होने का भाव है ऐसी स्थिति में औपचारिक 
दृष्टि से तो उस कार्य को मान्येता मिल जायेगी लेकिन गुणात्मक पक्ष 
खोललोा ही रह जायेगा ॥ 
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भूटान दो बार गया। भूटान से खगी हुई सीमा जलपायृग्ुडी, तई 
जलपायगुडी, सिलीगुड़ी, दाजिलिंग देघधा कलिमपौंग है और दूसरी भोर 
सिक्किम है। सिक्किम भी ओऔपच[रिक तथा अनौपचारिक दोनों ही दृष्टि से 
हो जाया हूं । भूटान पर प्रकाशित साहित्य ने मेरी देखी हुई माँखो को शुठ्ला 
सा दिया है । भारत-भूटान के संबंध कंसे हैं? भारत की हिमालयी नीति क्या 
रही है? भूठान तथा अन्य परेतोय क्षेत्रों में आपसी संबंध कंसे हैं ? क्या 
समस्त परवेतीप क्षेत्र प्रतिस्पर्धा में जी रहे है या उनमें एकता को झलक है * 
समस्त पवेतीय क्षेत्रो का भारत के बारे में क्या सोचना है ? बया भारत की 
हिमालयी नीति में कोई एकरूपता थी या उस नीति में आक्रामक या उपन 
निवेशवाद की गंध निरन्तर रही ? क्या पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ता हुआ असंतोष 
एक यथार्थ है या उनमें माँगों फी पूर्ति करवाने की नाठकीय शैली, है ? ये 
कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर देने का पुस्तक में प्रयास किया गया है। 
लेखक कोई निर्णयात्मक दावा नहों करत। कि उसकी दृष्टि में पूर्ण 
तटस्थ भाव रहा है परन्तु तटस्थ भाव को निरन्तर रखने का प्रयास अवश्य , 
किया है । 
लेखक का यह मानना है कि भारत की भूमिका पर्वतीय 
छेत्नों में हमेश! महत्वपूर्ण रहेगी तथा समस्त पवंतीय क्षेत्र चाहे वह नैपाल हो . 
या भूटान सिविकिम-एकता के सूच में नही बध पायेंगे और आपस मे निरन्तर 
प्रतिस्पर्धा फा भाव रहेगा । पारस्परिक प्रतिस्पर्धा ही उनको एकता के भाव 
को सोड़ती रहेगी जिससे भारत पर दबाव कम होगा। 
प्रस्तुत कृति मे घड़ी-घड़ी यालन्त्रिक रूप से 'फुटनोट' लगाने की शेली 
को प्रोत्साहन नही मिला है । मेरी शैली अपनी समझ से हँदठकर है उसकी 
समीक्षा या आभोचना को स्वीकार करने का पहले से ही मानस है ! 
पुस्तक का प्रत्येक अध्याय अपनी अपनी स्वतंत्र समस्या का विश्लेषण 
करता हुआ समग्र क्षेत्रीय घटनाओ से अवश्य जोड़ता है। उत्तरा अंचल की, 
समस्या सिन्‍न भ्रकार की होते हुए एक मूल प्रश्न में अवश्य जोड़ती है कि 
पृर्वां चल के समस्त राज्यों के बीच पारस्परिक सीमा विवाद एक स्थायी 
बचाएं होते के कारण औपचएरिक पूर्दा चल लोक परिषद उसे एकता के सूत्र 
में बाँध नहीं पायेंगे । पारस्परिक विवाद निरन्तर है उसका लाभ केद्ध को 
मिलता रदेगा। इसी प्रकार 0र.ए& की मांग से दिखने वाली एकता में 
दरार स्पध्ट दिखाई देने लगी है ॥ एकता के नाम पर मंच बनाना तथा मंच 
पर ऊंचे स्वर में बोलने से एकता नहों होती ॥ एकता का साकार रूप पार. 
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स्परिक हितों के त्याग से होता है, झपटने से नही । आज दक्षिण एशिया के 
समस्त राष्ट्रों में बिरोधी पक्ष क्‍यों कमजोर दिखाई देता है ? कारण स्पष्ट 
हैं। एक दल में अंतःविवद तथा विरोध इतने घर कर गये हैं कि उनमें 
सही रूप से एकता नहीं आ सकती जिसके परिणामस्थरूप सत्तापक्ष को उससे 
ओर भी बल मिलता है। यही स्थिति भारत में भी है। किसी भी विरोधी 
दल को लोजिये । चाहे वह जनता पार्टी हो या लोकदल (अ या ब)। जाहे 
तेलगुदेशम ही या 870!श/7८ । व्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण है, संस्था नद्दी । चरण- 
घिह के चले जाने माज्न से ही संस्था टूट गई | रामचन्द्रत के निधन के तुरन्त 
बाद 60/थाट्‌ का हाल जो दिखाई दिया, उसका जिक्र करने की कोई आब- 
शयकता नही । जनतापार्टी में चंद्रशेखर या हैगडे ही महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान 
में विरोधी पक्ष की अत्यधिक दुर्वल पश्च ने सैनिक व्यवस्था को भर मजबूत 
किया है | बांगलादेश में जनरल इरशाद चुनाव कराने के बाद भी मन में 
यही भाव लिए हुए हैं कि विरोधी पक्ष में यदि पारस्परिक दरार नही होती 
तो क्‍या वे चुनाव में सफल हो पाते ? नैपाल भूटान में यद्यपि राजतंत्रीय 
व्यवस्था होते हुए भी आशिक रूप से जनतान्त्रिक व्यवस्था का आवरण है। , 
दोनों ही पर्वतीय राष्ट्रों मे विरोधी पक्ष सक्षम न होने के कारण राजतंत्रीय 
व्यवस्था को कम चुनौती है। श्रीलंका भी इसी रोग से पीड़ित है। वास्त- 
विक दृष्टि से तो उत्त समय श्रीलंका में समस्‍या पंदा होगी जब तथाकथित 
70% पघिधली समुदाय की एकता में पहले से ही अत:विवाद खुले रूप मे आयेगा 
पाकिस्तान तथा बांगलादेश के बारे में भी यह संभावना व्यक्त की जा रही 
हैं कि दोनो ही राष्ट्री में संनिक शासन तभी समाप्त होगा जब सैनिक प्र शा- 
सन के सत्ता पक्ष में अंत:विरोध अपनी पराकाप्ठा पर पहु चेगा । 
उक्त संद्धान्तिक पक्ष के आधार पर पुस्तक में एक तर्क भ्रस्तुत करने 

का प्रयास है कि समस्त पर्वतीय क्षेत्रों मे पारस्परिक विवाद पहले से ही 
मौजूद होने के कारण भारत पर किसी भी मच से दबाव तो डाल सकते हैं 
लेकिन दवाव डालने की क्षमता में वृद्धि नही कर सकते। भूटान ने 980 के 
बाद से अपनी स्वयं की पहिषान का निर्माण किया है। अपनी विदेश नीति 
में भी सामान्य स्वरूप से हटकर परिवततेन प्रस्तुत किये है। भूटान के अन्त रा- 
घ्ट्रीय व्यवहार को देखकर यह लगने लगा है कि वह भारत के प्रति अपना 
दष्टिकोण बदल रहा है । साथ में विशेषज्ञों का यह भो कहना है कि भूठान 
ने नैपाल के रवैये को अपनाया है और तैपाल व भूटान एक मिलकर भारत 
पर किसी भी रूप मे दबाव को बढ़ा सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मंचो पर बोट 
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के माध्यम से या अपनी अधिव्य्तयों के जरिये उनमें तथाकथित एकता 
दिखाई दे लेकिन यथा दृष्टि से उवमें निक्रदता आना संझव्र नहीं । नेपास 
भूटान के बीच पारस्परिक स्पर्धा का भाव उन्हें निकट नहीं जाने देगा। 
जब गोरबालेंड की समस्या 979 से शुरु हुई तो यह कहद्दा घाता 
था कि पदव॑तीय क्षेत्रों के सभी नैपालो समुदाय एकजुद कर नारा बुचंद करेंगे 
अपनी मांग की पूर्ति करवाने में सफल होगे । लेकिन बाद में वह तथाकथित 
एकता धोरे धीरे टूटतो गई और आज सुभाप घोसिंग अपने ही समुदाय में 
हकेले पड़ गये । 
प्रस्तुत कृति पूर्ण है या अपूर्ण, सा्थंक है या निर्ेक, उपयोगी है या 
अनुपमोगी इस सब का निर्णय विपय से सम्बन्धित विद्वानों पर छोड़ रहा हैं । 
जेसा समझ में आया उसको ज्यो का त्यों रख दिया है हिन्दी भाषा को 
सरल तथा प्रवलित या बोलचाल की शैली में ही लिखने का प्रयास किया 
है। कहाँ कहीं अग्रे जी के शब्द भी वीच बीच में मा गये हैं वह एक सहृर्ण 
रभिव्यक्ति का सूचक है । 
जिन लोगों का सद्दारा सिल, उसको बिना औपचारिकता अपनाये 
अपनी क्तज्ञता व्यक्त करना एक कतंव्य समझता हैँ । सबसे पहले जिस संस्था 
से मै जुड़ा हुआ हूँ वह मेरे लिए महत्वपूर्ण है। दक्षिण एशिया अध्ययत कैसे 
से मै 4975 से जुड़ा हुआ है जिसमे रहकर बौद्धिक कार्य निरन्तर करने का 
अवसर मिला । यह वह शोध संस्थान है जिसमें निरन्तर दक्षिण एशिया से 
सम्बन्धित समस्याओ पर विचार विमशे होते रहते हैं जिनको सुनकर हर 
जिज्ञासी अपने आपको शिक्षित हो सकता है। में समस्त रिसर्च स्टाफ के 
सदस्यों के प्रत्ति आभार व्यक्त करता हू जिनके सम्पर्क से ज्ञानवर्धन का भव- 
सर मिल सका । मैं संस्थान के पूर्व निदेशक प्रोफ़ेसर इकबाल नारायण तथा 
पर्तमान निदेशक प्रोफेसर रमाकास्त के प्रति आधारी हू' जिन्होंने मुझे दो बार 
भूटान तथा सिविकम के लिए फील्ड द्विप करने का सौका दिया। परिवार 
एक ऐसी संस्था है जिससे व्यक्ति पहले सीखना प्रारम्भ करता है। परिवार 
का अर्थ है माता पिता जिनके सानिष्य में सभी अच्छी बातें सीखने को 
मिलती हैं। आज जब समाज की गति भोगवाद तथा सुखदवाद की ओर तेजी 
से बढ़ रही है तथा पढ़ने का लिखने का रुझान था दष्टिकोण बौद्धिक क्षेत्र 
से ही लोप होता जा रहा है उस स्थिति में भी यदि कुछ पढ़ने लिखने को 
ऋचि शेष है उसे में परिवार के संस्कार फी देन समझता हूँ । परिवार मे 
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माता-पिता के अतिरिक्त कुछ एसे सदस्य हैं जिनसे मेरा निरन्तर विगर्श होता 
रहा है घाहे विषय सामाजिक हो या राष्ट्रीय या अस्तर्राष्ट्रीय । निरन्तर विचार 
विमर्श करने की प्रक्रिया ने मुझे अधिक शिक्षित किया है। इसके लिए डॉ. 
सुरेश मिया (भाई) अध्यक्ष इतिहास विभाग राजकीय महाविद्यालय, श्रीगंगानपर 
हों. भार. एन. चतुर्वेदी, डा. उमेश चतुर्वेदी (रीडर-इतिहास विभाग-रा- 
स्थान थि. वि. जयपुर) डा. आर. एस मिश्रा (इतिहास विभाय-राम. वि. 
वि. धयपुर) के योगदान महत्वपूर्ण हैं। 

भावनात्मक दृष्टि से निरन्तर जीवट बनाये रखने के प्रयास में मेरे सबसे 
छोटे चाचाजी श्री घमंगोपाल चतुर्वेदी (एडवोकेट) भरतपुर के प्रति ऋणो हू 
बिनके सहज तथा परल व्यवहार से एक अलौकिक प्रेरणा मिलती रही है। 

लेखक डा० आर, के. वशिष्ठ (वरिष्ठ प्राध्यापक फैकल्टी ऑफ फाइन 

भा्टस) राज. वि. थि. जयपुर) के प्रति आभारी हू जिन्होंने बार-बार भाग्रह 
छर इन्दी पांडुलिपि को उचित प्रकाशक तक पहुंचाने में मदद फी । 


+-शार. सी, एम. 


- भारत और पर्वतीय राज्य 
(नंपाल-भुदान-सिफ्क्रिम ) 


अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर दो राष्ट्रों के संबंधों का विश्लेषण कई स्तरों 
पर करने के बाद ही निकटतम सही तस्वीर सामने आरती है । लौकिक 
इप्टि से जिन संबंधों की चर्चा होती है उनको किन्ही मापदंडों को आधार 
रख कर पारस्परिक संबंध अच्छे-बुरे या ठीक-ठीक घोषित कर दिये जाते 
है। पर अकेले लौकिक दृष्टिकोण कभी-कभी पर्याप्त नहीं होते । उससे 
हटकर एक झलग दृष्टि की आवश्यकता होती है जिसका प्रयोग कम ही 
किया जाता है | अच्छे या दुरे संबंध का निर्णय केवल निश्चित मापदंडों के 
आधार पर नहीं हो सकता ॥ यदि दार्शनिक इष्टिकोश भी हमेशा लौकिक 
ह्टिकोर के साथ चले तो निर्णय एक दम सही न हो परन्तु निकटतम सही 
बेठ सकता है तथा सवंधों की भावी भ्रद्धत्ति के बारे में पता लगता है । जो 
अत्यक्ष नही है और कई वर्षो तक उसके बारे में मालूम भी न हो लेकिन 
भविष्य में उस अ्रद्ष्ट प्रद्धत्ति के बारे में सोच भी लिया जाय तो वह 
दाशंनिक इण्टिकीश की परिधि में झा जाता है । 


947 से श्राज तक यह कहते झा रहे हैं कि भारत के-साथ भूटान 
के संबंध अच्छे हैं श्लोर मधुर हैं तथा भारत ने भूटान के विकास मे पर्याप्त 
मदद दी है. भौर ऐसा भी लगता है क्योंकि ऐसे कोई लिखित या मौखिक 
अभिव्यक्ति सामने नहीं आई ज्सिके आधार पर यह कहा जा सके कि 
भूटान के भारत के साथ कटु संबंध है या अच्छे नहीं हैं । 

अन्तर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र मे कुछ निश्चित मापदंडों ने संबंधों की 
व्यास्या कुछ इस - प्रकार की है जिससे एक दूसरे से संबंध अच्छे और बुरे 


सेल्नाी डी कं अनटिर पाक जाके पी अधोजायक की अर कि का अकाल डड: 
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सामान्य होना कोई ऐसी इृष्टि प्रदान नहीं करता जो दो राष्ट्रों की 
परिपक्वता जाहिर कर सके । यह टीक है कि मित्रता या दुश्मनी स्थायी 
नही होती--राष्ट्रीय हित स्थायी होते हैं। झूदि राष्ट्रीय हित भी समय 
के अनुसार घडी-घड़ी वदलते रहे तो एक स्थायी झराघार भी निरंय करने 
का डगमगा जाता है । जब कोई देश राष्ट्रीय हितो को निरन्तर इस प्रकार 
से प्रस्तुत करता रहे जो संबंधों को सामान्य बनाने का प्रयास हमेशा संकट 
में पड जाय---वह स्थिति अधिक शोभनीय नही होती । 


आज आतंकवाद-हिंसा, युद्ध का और छुट-पुट दौर तथा पारस्परिक 
भय-संदेह की भावना का होना किस चीज के परिचायक हैं। छोटे स्तर 
से लेकर बड़े स्तर तक एक भूख सव जगह व्याप्त है- वह यह कि हर देश 
की अन्तर्राष्ट्रीय प्राकाक्षाएँ जरूरत से ज्यादा बढ़ गई हैं। छोटे से छोटा 
देश भी उन श्राथिक तथा राजनीतिक आ्कांक्षाओ्रों की पूर्ति में लगा है जिसके 
फलस्वरूप स्वयं के देश मे न राजनीतिक स्थायित्व है और न आधिक 
विकास । समी विकासशील देश झ्पनी झातरिक अ्रशान्ति तथा तनाव से 
पीड़ित तो पहले से ही है और दूसरी ओर श्रन्य देशो से भी मन मुठाव-द्रेप 
तथा संघर्ष को निमन्त्रण दे तो उस देश का दुहरा दुर्भाग्य है। यह बात केवल 
जन विकासशील देशों के बारे मे कही जा रही है जो अपने देश का एक 
ओर झ्राथिक विकास चाहते हैं और दूसरी श्रोर अ्रशान्ति के लिये उन 
मार्गों को अपना रहे है जिसमे ्राने वाले दिन युद्ध के लिये स्वयमेव 
खीच ले जायेंगे । यदि दक्षिण एशिया के देशो की गशना करें तो पाकिरतान, 
श्रीलंका, बांगला देश प्रमुख सामने आते है । तीनों ही देशों मे राजुनीतिक 
स्थिरता नही कही जा सकती। अपने देश मे प्रशान्ति के कारण ,अ्राधिक 
विकास रुका हुआ लगता है लेकिन विदेश नीति का ऐसा स्वरूप प्रस्तुत कर 
रखा है जो राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल लगता है । 


भूदान एक ऐसा पव॑तीय राज्य है जिसको भौगोलिक परिस्थितियों 
के कारण निरन्तर संघ करना पडा । 947 से पूरब अंग्रेजों की नीति 
भूठान के प्रति इस प्रकार की रही जिसमे चीन को भूटान पर प्रभाव बढ़ाने 
से रोकना झोर अपने श्रभाव को निरन्तर बढ़ाना । 90 की संधि यह 
स्पष्ट करती है कि अंग्रेजों की नीति चीन के प्रभाव को बढमे से रोकने की 
रही है। 90 की संधि ने पहली वार भूठान के अन्तर्राष्ट्रीय दर्जे को 
पर्धे सावंभौमिक राज्य के रूप में बदल दिया । हवी घारा भूटान के दर्जे 
को पहले से कम करता है। लेकिन जत्र स्वतंत्र भारत के साथ संविकी 
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बात पाई तो भूटान के प्रशाप्तकों का प्ाग्रह रहा कि भूटान को किसी भी 
प्रकार से संधि से न बांधा जाय । लेकिन संयोग झौर परिस्थितियां पुना 
इस प्रकार की बढ़ी जिसके पन्तगंत 949 की संधि में धारा दो का जुड़ 
जाना उपत्के सार्वभौमिक सत्ता को रकझोरने वाला था। 4949 की 
संधि को प्रन्तिम रूप देने मे 2] वर्ष सगे लेकिन भूटान अभ्रपनी इच्छा 
की पूर्ति न कर पाया जो उसे भारत सरकार से अपेक्षा की । इतिहास की 
महत्वपूर्ण घटना यही की विशेष कर भूटान के प्रशासकों के लिये । भूटान 
सरकार नहीं चाहती थी कि संधि में किसी प्रकार से धारा 2 को जोड़ा 
जाय । किसी स्वतंत्र राष्ट्र पर किसी भी माध्यम से प्रतिवन्‍्ध लगाना, चाहे 
उसकी झौपचारिकता का भर्थ कुछ भी लिया जाय, एक प्रकार से उपनिवेष- 
बाद की गंध प्राती है। यह वात दूसरी है कि भारत का राष्ट्रीय हिंत 
इसमें कया था ? भूटान एक छोटा, गरीब, आधिफ इष्टि से पिछड़ा तथा 
शार्ति प्रिय देश के साथ एक बड़े देश का व्यवहार क्या होना चाहिये 
इसको कहने की भ्रावश्यकता नहीं है । लेकिन एक इप्टिकोण यह प्रवश्य 
उभर कर गाता है कि भूटान तब से भारत के प्रति दृष्टिकोण तथा मत 
नया बना होगा- यह किसी से छुपा भी नहीं है। यदि भूठान को पूर्ण 
स्वतेत्र छोड़ दिया जाता तो भारतीय कुटठनीतिश भारत सरकार की 
झालोचना करते और राष्ट्रवाद की दुह्ाई देते । यह कँध्री विडम्बना है कि एक 
राष्ट्र की दृष्टि से वह टीक है लेकिन दूसरे राष्ट्र की इष्टि से वही वात 
एक दम गलत मानी जाती है। भारत-भूटान संबंधों का विश्लेपणा भी इसी 
परिधि के श्रन्तर्गत कर सकते है। 949 से भूटान का भारत के प्रति 
अनुकूल इप्टिकोण न रखना श्रच्छे संबंधों का परिचायक नहीं है। किसी 
देश की मजबूरी का लाभ लेना छिसी भी मापदंड से सही नही है। ऐसा 
ही कुछ भूटान के साथ घटित हुआ्ना । भूटान ने दवी जवान से हमेशा संधि के 
बारे में श्रालोचना की है और भारत की नीति को शोभनीय नही माना । 
इस प्रवार की स्थिति को किन शब्दों में स्वीकार किया जाय और कैसे 
भारत-पमरूटान के अच्छे संबंधों को आत्मसात किया जाय । यह भाना कि 
भारत सरकार नेतव से झ्राज तक संधि के माध्यम से प्रतिबन्ध की कीमत 
कितनी चुका दी होगी यह वात भी किसी से छुपी नहीं । लेकिन तथ्य तो 
यह स्पष्ट करता है कि बड़े देश ने छोटे देश की मजबूरियों का लाभ लिया । 
एक कूटनीतिज्ञ दप्टिकोश से परीक्षण करें तो सभी यही कहेगे कि भारतीय 
राष्ट्रीय हिंतीं को देखते हुए जो कुछ हुआ ठीक हुआ । इन सब के होते हुए 
भी क्‍या भूटान का इध्टिकोश बदल पायेगा--एक प्रश्त चिन्ह है । 


भारत की पद॑ंतीय राज्यों के प्रति नीति : एक पक्ष 


बसे तो विद्वानों ने मारत की पव॑तीय राज्यों के प्रति नीति के बारे 
में कई मत व्यक्त किये हैं लेकिन उनमें कुछ महत्त्वपूर्ण मतों को प्रस्तुत करना 
और उसका सही विश्लेषण की प्रक्रिया स्वयं में एक सार्थक काये है। एक 
दृष्टिकोण जो सामने आया है वह भारत विरोधी तो है लेकिन उसके पक्ष 
में तर्क कुछ प्रासांगिक है तो उन्हें ग्रहरा श्रवश्य करना चाहिये | इस 
इप्टिकोरा के ग्रनुस्तार भारत जो बाहरी देश के तीन सौ वर्ष श्रधीन रहा 
उसने उपनिवेपवाद की नीति को विभिन्न पर्वतीय राज्यो के साथ संधियों 
को दृहरा कर उस आराधिपत्य की भावना को क्यो और कंसे संतुष्ट किया ? 
भारत की नीति संद्धान्तिक इप्टि से कुछ भी झौर कंसी भी नैतिकता युक्त 
है लेकिन उसका व्यावहारिक पक्ष अंग्रेजों की नीति से समतुल्य मानाजा 
सकता है । झावरण में आधिपत्य रहा आये यह भारत की नीति का अंग 
रहा है । नैपाल, भूटान तथा सिक्किम के साथ अलग-प्रलग संधियों की 
प्रकृति तथा स्वरूप इस तक॑ की पुष्टि करते हैं कि भारत की प्रछन्न ग्राकाक्षा 
बही बनी रही जिसके 947 से पुर्वे हम झ्रालोचक थे। भारत की स्वयं 
भ्र्तर्राप्ट्रीय छवि एक मध्यम शक्ति के रूप मे उमरी यद्यपि भारत के 
सामने भ्रान्तरिक तथा बाध्य दिक्‍कतें हमेशा बनी रही। भारत के स्वर्म 
के राष्ट्रीय हितों के कारण पर्वेतीय नीति मे कोई परिवर्तन नहीं ञ्रा पाया। 
भारत का सर्वोपरि राष्ट्रीय हित स्वयं को सुरक्षा । तीनों पर्वतीय राज्यों 
से भौगोलिक इष्टि से जुडा हुआ चीन ही महत्त्वपुर्णां तत्व रहा जिसके कारण 
अंग्रेजों की नीति को लगभग ज्यों का त्यों अपना लिया गया। यहप्रश्त 
भूटान के इप्टिकोण या अन्य पर्वतीय राज्यों के इप्टिकोर से अ्रभी भी वर्ना 
हुआ है कि भारत जैसा जनतात्रिक देश जिसने बड़े संघप॑ के साथ विदेशी 
शासकों से स्वतंत्रता प्राप्त की--उसने वैसा व्यवहार करना क्‍यों उचित 
समझा जो कोई उपनिवेप भावना से कोई देश करता है। यहा यह प्रश्न 
आकर ठहर जाता है और उसका उत्तर मिलना कठिन भी है। दो देश के 
राष्ट्रीय हितों के बीच टकराहट हो तो एक सीधा हल निकलना तो मुश्किल 
है । यह बात दूसरी है कि सामान्य संबंधों को रख़ने के लिये झन्य विकल्प की 
तलाश हो । 947 से और झाज तक प्रमुख राष्ट्रीय हित में भारत-भूटान 
के वीच टकराहट रही है । संघि 949 की घारा दो भूटान के लिये उस 
समय मी आपत्तिजनक थी जब संधि पर हस्ताक्षर किये ये और भ्राज भी | 
०» ज्या-ज्यों भूटान अपनी अन्तर्राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति उत्तरोत्तर कर 
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रहा है उसी-गति से धारा दो [मिक ज़ियें प्रखरने.वाली है । ववकीयतयों 
को मजबूरत उसी व्यवहार को अपनाना, पड़ा जो भारत के , उद्े श्य तथा 
आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाले,थे ! /मारत की -सन्नहित _कमजोरियां दो 
प्रकार से सामने आईं । एक तो पव॑तीय नीति में विधमताएँ थी श्रौर 
दूसरी चीन से निरन्तर शंका तथा भय । पव॑त्तीय राज्यो के लिये मुख्य देश 
भारत ही रह गया जितके साथ अलंग-पग्रलग संधियां की और उन शर्तों से 
थंध गये जो उसमें उल्लेख है । नेपाल-भूटान-प्िक्किम तौनों ही अपने-अपने 
तरीके से भारत के साथ नियंत्रित ही गये जो उनकी मजबूरी थी लेकिन 
स्वेच्छा मही । यदि न्यायसंगत होकर भौर तटस्थ होकर भारत के 
किसी नागरिक या सरकारी अ्रधिकारी वर्ग से यह पूछा जाय कि जो कुछ 
पर्वतीय राज्यों के साथ राजनीतिक समभीते हुए (जिनको संधियों की संज्ञा 
दी गई है) वे क्‍या न्याय युक्त थे । तो शायद उत्तर यही मिलेगा कि विभिन्न 
राज्यो की तत्कालीन परिस्थिति की विवशता का अनुचित लाम लिया 
गया । यह बात दूसरी है कि अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के सेद्धान्तिक व व्यावहारिक 
पक्ष भारत की ओर ही भुक जायेंगे क्योकि राजनीति में नैतिकता की संज्ञा 
राष्ट्रीय हित है। लेकित यह पक्ष या इष्टिकोण समस्त पर्वतीय राज्यों की 
और से है श्रौर आज जो नेपाल व भूटान का उठता हुआ श्रसंतोप व निराशा 
जो भारत के प्रति शुरू हुई है उसी का परिणाम है । नेपाल के साथ 7950 
मे की गई संधि का व्यावहारिक पक्ष इतनी लंबी अवधि के बाद जी 
उभर कर झाया है वह यह कि आाथिक क्षेत्र भे नंपाल भारत के व्यापारियों 
के हाथों मे नियंत्रित हे । भारत से पहुँचे बुजुआ वर्य वहां के स्थानीय 
चुजु भ्राओ्रों पर हावी हैं और उनको स्वतंत्र रूप से पतपने का झ्वसर प्रदान 
नही कर पा रहे हैं। गोरखालेड की समस्या भी आशिक कारणों से उत्पन्न 
हुई है + 


4949 था 980 की संष्षियों के दाद ते भ्रारत का ठेफ़ल ग्रा 
भूठान पर ग्राधिपत्य या नियंत्रण चतुराई पूर्ण नीतियों के कारण बढा है। 
जब कभी भी नैपाल ने अपनी सीमा के अतिरिक्त स्वतंत्रता को उभारने का 
अ्यत्त किया है तो भारत सरकार अपने राष्ट्रीय हितों की परिधि के 
अन्तगंत, ने उस पर नियंत्रण किया है । 


दक्षिण एशप्िया में भारत का वर्चस्व कम न हो इस दिशा भें निरन्तर 
प्रयास किया है | इस तथ्य से छुह नहीं मोड़ सकते कि भारत ने दक्षिण 
८ ७ 5 5 कल 7 लक अल कक मी क का। अमर व आकभा कट कट: अप: लया- पक 
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का भरसरः प्रयत्म किया है । भारत भी स्वयं की इच्छा रही है कि विखे 
उसे एक शक्ति के रूप में पद्धियाने था सान्यता दे। इग पाडांशा की (ूति 
पहुसी बार उस समय हुई जब भारत-पाक युद्ध (965) के सममौते के 
लिये ताशकंद याता हुई भोर रूस ने भारत की शक्ति को स्वीकार उिसा। 
उसके माद भगरीका ने भारत के श्रभाव तया प्रम्माथी भूमिका को राष्ट्रपति 
कार्टर ने मान्यता दी । 


महू कहना कि भारत मी प्रबंतीय नीति में एकरुपता गी-“र्त 
मंथन में सत्यता नहीं है, यरम भारत बी सोति को 'टुझुड़ों' की संजा दी 
जाय तो प्रधिक ठीक होगा । भारत फी प्रारम्भ से नीति का स्वहूप इस 
प्रकार फा रहा जिसके अन्तर्गत समरत हिमालमी राज्य प्रलग-प्रतंग तरीके 
मैं भारत की शोर निर्मरता भरी निगाहों से देखते रहे । इसके पीछे एकमात्र 
गही इच्छा तथा उद्देश्य रहा है कि भारत के भ्रतिरिक्त कोई प्ौर बढ़ा वेग 
उत्त पर्वतीय राज्यों पर प्रभाव रखने की नियत से ध्ागे न बढ़े । प्रतग-मलग 
तरीके से सपर्वा रसने की नीति मे पर्वतीय राज्यों के बीच एक संगद्धित 
इष्टिकोश को उभरने के लिये कोई धबतर ही नहीं छोड़ा । भूदान-नैपात के 
दर्जे को प्राप्त करते की शिकायत करता रहा शोर सिविकस की शिकायत 
भूटान के दर्जे को प्राप्त करने की रही । सिविकम का भारत में विलय भी 
मिसदेह इसी कारण हुमा | यह बात दूसरी है कि परिस्थितियां कसी थी 
भौर राष्ट्रवाद का इष्टिकोश क्या था है । उक्त नीति के प्राघार पर भरें 
पर्वतीय राज्यों पर येन-केन-प्रकारेण मपना प्रभाव रखता रहा। भारत की 
सुरक्षा के परित्रि में पर्वतीय नीति चलती रही । 


वृष्ठम्ूम्ि--भारत की पर्तीथ नीति को समभने के लिये इतिहास के 
कुछ पत्तों पर तजर डालनी होगी । विशेष रूप से अ्रंग्रे जों की एक पती 
इच्टि का भी विश्लेषण करना आवश्यक है। 28वीं शताब्दी से नैपार्ल, 
भूदान तथा सिक्किम ते बफर स्टेट की भूमिका झदा की है। बकर की स्थिति 
कुल मिलाकर अधिक शोचनीय होती है। दो देशों के बीच फंसे पर्वतीय 
राज्यों का मवोवैशानिक भय तथा शंका का हो जाना भी कोई झारचर्थ वही । 
नैपाल की 'शास्ति का क्षेत्र' साथ में झंथतः प्लौवित्य है और शूटान की 
निरन्तर भाँग यही है कि 3949 की संधि में उचित संशोधन किया जाम । 
घ्रिक्‍्त्म ने तो अपनी माग का आग्रह कर परिणाम मुग्त लिया है। जो हों 
गया उसको चर्चा करता ही श्यर्य है लेकिन मांग के रखते का परिणाम 
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सिक्किम के विरुद्ध गया । यहाँ ता सए ही कि _अंग्रेंजों के द्वारा पेलुग- 
बादुह 


क्रलग की गई संधियों को 947 "ने ...उत - प्रावधानों को ज्यों 
का ज्यों रखता क्यों उचित समझा ?- कम * से कम पर्वेतीय राज्यों का 
इृष्टिकोश निसंदेह भारत के इष्टिकोण से एकदम विपेरीत है। 


राष्ट्रीय भान्दोलन के दौरान पंग्रे जो ने भारत में एक तीसरी शक्ति 
के निर्माण करने का प्रयास किया । भारतीय राजनीति में तीसरी शक्ति के 
निर्माण का विचार केवल इसलिए था जिससे राष्ट्रीय आन्दोलन सफलता 
की मंजिल को प्राप्त न कर सके ) भारत मे पंग्रेजों द्वारा शगणे/ 8965 
का प्रावधान एक तीसरी शक्ति ही थी जिससे रियासती सभी नरेश श्रंग्रेजों 
को समर्थन देते रहें और श्रान्दोलन में विखराव झा जाय । इसका परिणाम 
यह हुआ कि कांग्रेस पार्टो के अन्दर एक प्राक्रमक तपका उभर कर भझाया 
जिसका मत था कि 7४7४७ 5४०७” में एक क्रान्तिकारी कार्यवाही हो 
जिससे श्रान्दोलन एकता के सूत्र में बंधा रहे । लोकप्रिय राप्ट्रवादी 
विचारधारा, जो कि कानूनी वारीकियों से तनिक भी भिन्न नहीं थे, यही 
थी कि भूटान, नैपाल, काश्मीर तथा सिविकिम/ सभी उपे४/४० 5865 है 
जिनको भारत में सम्मिलित करना अनुचित नहीं होगा । राष्ट्रवादी विचार- 
घारा एक विशाल भारत के निर्माण की बात सोचने लगा जो अफगानिस्तान 
से वर्मा तथा हिमालय से कन्याकुमारी की समस्त भूमिखंड भारत में मिला 
ली जाय । इस प्रकार के विभिन्न मत सामने झ्ाते रहे और वहू दिन भी 
आया जब भारत 947 में स्वतंत्र हुआ । 


स्वतंत्रता के तुरन्त बाद भारत सरकार ने पर्वतीय राज्यों से समभोता 
लगभग उस्ती प्रकार का किया जो अंग्रेजों ने किया था। विभिन्न सधियों 
का स्वरूप वही रहा और एक बार फिर से तीनों पर्वतीय राज्य भारत से 
किसी न किसी प्रकार प्रतिबन्धित हो गये । जब भारत स्वतंत्र हुमा 
और भंग्रे जी शासक भारतीयो के हाथों मे वागंडोर थमा रहे थे । उस समम 
पत्रेतीय राज्यों का भविष्य भी उसमें सन्नहित था । उस समय नैपाल, भूटान 
तथा सिविकम के प्रशासकों ने भ्रपनी सा्वभोमिकता को सुदृढ़ रखने की 
मांग की और अपने दर्जों को काथ्रम रखने के तिये बाहरी देशों से संरक्षण॒ता 
लेने की भी चेतावनी दी । नेपाल व भूटान दोनों देशों में इससे सम्बन्धित 
मसले को लेकर चीन से भी संपर्क किया । नेपालने झपने अस्तित्व को उभारने 
के उद्दे श्य से भ्रमेरिका से कुटनीतिक संबन्ध स्थापित कर लिये। 947 में 
पहली एशियायी सम्मेलन नई दिल्‍ली में हुआ । नेहरूजी ने नैपाल व भूटान 


मे ही इस का जाम के उल्ोश्य हे विदेशी शिप्टमंडत ; 
सेपक किये प्रौर उनसे ी समस्या को सामने रेखा परन्तु इस अकार 
की च्चाओर को कोई पाम ने मित्त सका। 

की परतीय प्रति नीति का निरन्तर एक ही 
इप्टिकोर पवोपरि रहा कि विरासत गया अमुत्त समाप्त नही 
रना है। ढोक इसके ५ नेपाल बे का सतत यही अयल रहा 
कि अपने अस्तित्व को मन्तरास्ट्रीय दा है।मिल करना. है । इस ग्रमियान में 
प्तिः नही हो व अयातत क्रिया तो परिणाम 
सामने भर गया (7924 # # का भारत में विलय) । 


दम नह, भी नीति सी यही रही के 'पंतीय राज्यों पर अपना प्गुत्व 
फैंस नही करना है । यदि हैपरी ओर के अवातों को विफल करने के 
अयत्त बराबर जारी रहे | अपनी सावम)मिक स्वतकता को अन्तराष्ट्रीय 


तित 
ने भारत की फैमजोसी का अधिकतम जाम लेने का अयात्त- किया । उन 
भरे मे साफ जाहिर होने नगा कि करत 'ंप्र प्रभाव परवंततीय राज्यों पर 
कम हो रहा है । 


आम तौर से , हा जाता रहा है कि परवंतीय ज्यों ने 7962 के 
चीन के साथ उदे के दीराम प्रधिकतम लाभ परत से लेने की कोशिश की 
और कोशिश मे कामयाब भी रहे । शैसा भी कहा जाता है कि चीत की 
सहायता के +) भारत ने परिस्थितियों $ पवाब में पर्वतीय राज्यों को 

! में रियायत्े के है। लेकिन कसी ऐसा सी हमरा है कि वित्त बाहरी 
सहायता लिये नैपाल-भुटाक को अरे अन्तराच्ट्रीय ग्रस्तित्व को आगे चाने 
में जब तक पफलता मिली है। परततीय पज्यो को अपने प्रस्तित्व की पूरा 
मुरक्षा के कभी-कभी विमिन्न पैठुराश्या का सती को अपनाना पड़ा है । 
उनमे से एक रास्ता तो हा है किक न्य देशो से बैंटनीविक संक्ध 

गे गधिक 
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के समय से $ धंटा भागे पीछे कर देना भ्रयवा मारतीय माल को प्रोत्साहन 
न देकर दूसरे देशों के मात्र का झ्लायात करना। उक्त ददाहरणों से यह 
स्पष्ट होता है कि पर्वतीय राज्योंने 962 के वाद से इस श्रकार की 
तरकीबे निकाली जिससे उनका दवा हुमा व्यक्तित्व ऊपर उठ कर प्राये । 
मेपाल ने 948 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के लिये प्राथंना की थी 
भौर वास्तविक रूप से सदस्यता 9535 में मिली । भूटान को सदस्यता 
१97] भे मिली, जवकि विश्वसनीय स्रोतों से यह जानकारी दी गई सि 
१966 में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिशा ग्राधी ने गुप्त रूप से 
वायदा कर लिया था। भूटान में एक के बाद एक ऐसे कदम उठाये जो 
उसकी अन्‍्तर्राप्ट्रीय झाकांक्षाओ्रों की पूर्ति करने बाला था। भूटान कोलंवो 
योजना का सदस्य बना, भन्‍्तर्राप्ट्रीय डाक सघ का सदस्य बना तथा प्रन्य 
श्रस्तर्शप्ट्रीय परियदों का भी सदस्य बना । यहा तक कि सिक्किम भी नेपाल- 
भूटान का अ्रनुकरण करने मे नहीं चूका सद्यपि उसका दर्जा उन दोनों से 
कही नीचा था | 966 में सिक्किम ने अभ्रमरीका के प्रोत्साहन पर (श्रीमती 
गांधी का झ्रारोप था) ए०्यत (ए्की5 ए०णालं। के सम्मेलन में शामिल 
हुआ । भारत की झाशाएँ परव॑त्तीय राज्यो से यही रही हैं कि प्रन्तर्राष्ट्रीय 
मर्चो पर वे उसकी हां भें हा मिलाता रहे । लेकिन आज के संदर्भ मे यह 
कहा जा सकता है कि भारत की उक्त भ्रपेक्षाओं का लगातार उल्लधन हो 
रहा है। कई बार नंपाल-भूटान ने संयुक्तराष्ट्र सप मे भारत के साथ समर्थन 
नही दिया है । उदाहरण के लिये--पर्वतीय राज्यों के श्रधिक्रारों के मसले, 
दक्षिण एशिया को प्राखविक स्थतत्र क्षेत्र का मुद्दा था, कंपूचिया या 
अफगानिस्तान । इन मुद्दों पर नेपाल-भूटान ने भारत का विरोध किया है । 
चू'कि तीनों पर्वतीय राज्यों की राजनीतिक व्यवस्था राजतत्रीय थी 
इसलिये तीनों में पारस्परिक एकता का हो जाना भी स्वाभाविक था तथा 
बाहरी विदेशी तत्वों के संपर्क मे झाने के कारण पन्तर्राष्ट्रीय छवि तथा 
अस्तित्व के उभरने में अंशत: सहायता मिलती रही है। उदाहरण के लिये 
भूटान में अ्रग्रेजी डाकटर्स, अध्यापक, कार्यकर्ता त्था फिल्‍म अमिनेताओं 
तथा सिविकम में भ्रमरीकी महिला होपकुक के होने से पर्वतीय राज्यों में 
विदेशियों के श्रावागमन की सख्या बढ गई थी । सिविकम ने तो संयुक्त राष्ट्र 
सध की सदस्यता के लिये बार-बार आवाज भी उठाई थी । यह वात दूसरी 
है कि झस्तिम परिणाम क्या हुआ २ 


राज्यामिषेक के अवसरों ने विदेशी लोगो से सपके बढ़ने मे श्रधिक 
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मदद दी है। 956 में मंपाल के राजा गहेंद्ध का राज्याभियेश हुप्रा । ध्म 
प्रवगर का साम उठाये हुए घीन ने साथ नेंयाल की एक संपि हुई गौर 
मैपाल की प्रस्तर्गष्द्ीय घस्तिस्य में एप विशेष घरार दिसाई दिया । 968 
में मिविकम के राजा या राज्यामियेक हुप्रा भोर प्रपने स्तर को ऊँचा उठाने 
के उद्देश्यसे राज्याभियेक के समय प्रपना राष्ट्रीय गीत (फिंगाणार्श 
#ैनाएात) विदेशियों को सुनया दिया जो झि सरपि फेः प्रभुमार गतते था। 
974 में भूदास के बर्वगान राजा गये राज्यामियेक हुमा प्रौर इस प्रवमर 
मय लाम उठाने हुए राजा मे प्रदर्णन के लिये मिदेशी मेहमानों की उपस्पिति 
में थे सब काम किये जो उसके प्रस्तर्राष्ट्रीय दें को ऊंचा परते हैं। 
राज्यामियेफ के उत्सव पर केवल चीन, रूस, घमरीका, मारत को शामिल 
होने फी इजाजत दी गई थी । 975 मे राजा थीरेस्द्र बेः प्रसियेक के समय 
नैपाल के प्रन्तर्राष्ट्रीय भस्तित्य को भौर भपिक उमारने के उद्ं श्य से 'नैपात 
को शान्तिक्षेत्र' की घोषणा की गई । कहने का प्रर्थ यही है कि पर्वतीय 
राज्यों को संधियों के माध्यम से भारत सरकार ने प्वश्य प्रतिवधित किया 
लेकिस उनकी दयी हुई प्ायाक्षाप्रों ने रह रह कर यह महसास कराया कि 
उनको किन्हीं परिस्थितियों केः प्रन्त्गंत नियंत्रित कर सकते हैं लेकिन ऐमी 
स्थिति हमेशा के लिये स्वीकार नही है । 


955 भे राजा महेन्द्र के गही पर बैठने के बाद, नेपाल मे मधु 
राष्ट्र सघ की व्यवस्था के प्रस्तर्गत कई राष्ट्रों से भपने सम्पर्क बनाने शुरू 
किये। भूटान ने भी लगमग नैपाल का भ्नुकरए करना शुरू किया मूंढाने 
97 मे संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना झौर झपने भन्तर्राप्ट्रीय आ्राकाक्षाओं 
की दइश्धि के साथ उसने लगभग व4 देगों के साथ कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित 
कर लिये हैं। लेकिन सिविकम का दर्जा अ्रत्यधिक नीचा होने के कार ऐसा 
कर नहीं सकता कभी जब साहस किया तो परिणाम सामने झा गये । 


नैपाल व भूटान ने निरन्तर थद्दी प्रयास किये है कि भारतीय सेना 


उनके देश की सीमा पर श्रधिक बढने न पाये । नैपाल को इस दिशा मे भशतेः 
सफलता मिली है, जबकि भूटान को उतनी सफलता अपेक्षाकृत नहीं मिले पाई 
है । पिछले कुछ वर्षो मे स्थिति मे परिवर्तन दिखाई दिया है। इंस परिवतन 
से पूर्व मारत नैपाल-भूटान की सेना को विधिवत प्रशिक्षण देता रहा हैं और 
श्रमी भी यह प्रक्रिया जारी है। कुछ बपों तक भूटान में तो सैनिक सुरक्षका 
की यह स्थिति थी कि भूटान की सेना मे मारतीय सैनिक ऑॉफिसरो का होता 
जरूरी हो जाता था । 






छा भो सहयोग रहा है चाहे वह भारत सरकार 220 
हो | विशेष रूप से चीन भौर प्रछक्षछप से परकिस्तान 
आन्तरिक झसम्तोप तथा शिकायतों का लाम लिया है । दोनो मे ही बाहरी 
देशों से विविध तरीकों से सहायता लेकर अपनी भ्रन्तर्राप्ट्रीय छवि को ऊँचा 
करने का प्रयास किया है। भारत की स्वयं की पन्‍्य देशों पर निर्मरता ने 
पर्वतोय राज्यो को बैसा ही करने के लिए झनुप्रेरित किया । 497] से भारत 
की परिवतित स्थिति को देखकर, बाहरी शक्तियों ने भी पर्वतीय राज्यों की 
झोर से उदासोनता का व्यवहार अपना लिया था क्योकि बांगला देश के जन्म 
के साथ दक्षिण-एशिया में भारत एक पर्याप्त शक्तिशाली देश के रूप में उभर 
कर झा गया था और उसे महाशक्तियो ने मान्यता भी दी थी लेकिन बांगला 
देश की विजय का प्रभाव कुछ वर्षों ही चल पाया भर उसके बाद से पव॑तीय 
राज्यों से भारत का प्रमाव धीरे-धीरे कम होता नर झाता है। जब कभी 
भारत की ग्रान्तरिक कमजोरियां राजनीतिक व्यवस्था को असन्‍्तुलन की स्थिति 
में लाई हैं--पर्वतीय राज्यों ने उन स्थितियों का पूरा-पूरा लाभ लिया है। 
उदाहरण के लिये जनता पार्टी के प्रशासन के दौरान जिस प्रकार अस्तव्यस्तता 
तथा अ्रनिश्चितता की स्थिति पेदा हुई उन क्षणों मे पर्वतीय राज्यों ने भ्रन्य 
शक्तियों की सहायता से अपनी सार्वभौमिक शक्ति को उमारने का प्रयास किया 
है । विशेष रूप से 980 के दाद से भूटान ने अपने इष्टिकोश में भारी 
परिव्तेन किया है ॥ 2980 से आज तक लगभग भूटान ने 44 देशों से कुट- 
नीतिक सम्बन्ध स्थापित कर लिये हैं. तथा भारत पर शत-प्रतिशत निर्मरता 
को घटा कर 77% पर ले आये हैं । संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाओं से प्राथिक 
सहायता लेने से भूटान में प्राथिक विकास तीब्रगतति से हो रहा है। भूटान 
कई अन्तरप्ट्रीय मसलों पर संयुक्त राष्ट्र संघ मे अपना मत भारत के विरोध 
में देने से कोई संकोच का भाव प्रदर्शित नहीं करता। धीरे-धीरे भारत 
पर किन्ही क्षेत्रों में निर्मेरता को भ्रूटान कम करने के प्रयास है । 
चीन की निरन्तर प्रतिकूल नीतियो ने भी भारत की सश्नक्त भूमिका 
पर प्रभाव डाला है। चीन ने प्रारम्स से भारत का पर्वतीय राज्यों पर प्रभाव 
को मान्यता नहीं दी । भारत-चीन के अच्छे सम्बन्धों के दौरान भी चौन की 
निजी इच्छा यही रही कि भारत के प्रमाव को किसी न-किसी प्रकार कम 
करना है झ्लरौर इस निरन्तरता के प्रयास ने चीन को जब तब सफलता प्रदान 
की है। आज के सन्दर्भ मे पर्वतीय राज्यों (नंपाल-भूटान) की भूमिका को 
देखकर संकेत अवश्य मिलता है कि मारत का पर्वतीय राज्यों से प्रभाव घूमिल 
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हो रहा है ) अश्व केवल यही उठता है कि इस विशेय शेत्र में श्रेय चीन को 
दिया जाय या उमरती हुई उत परिस्थितियों को जितका हो जाता झपरिहार्य 
था । यह बात दूसरी है कि अ्रसाव का कम हो जाना चीन के लिए एक प्रकार 
से मुख की बात हो लेकिन चीन को श्रेय देता या उसकी सफलता में ग्रॉकता 
अनुचित ही होगा । भरने: शर्त: परिस्यितियां कुछ इस प्रकार वत गई जिल्‍्होंने 
परदेतीय राज्यों को मारत के प्रमाव से बाहर निकाला है? 

एक दृष्टिकोश और सामात्य तौर पर रखा जाता रहा है कि भारत 
सरकार का पर्वतीय राज्यों पर अ्रमाव रखने का उद्दे श्य उनकी भरपूर झाधिक 
सहायता देने से हो सकती है! प्राधिक सहायता देने से प्रभाव की मात्रा कु पर 
ही चल पाती है, भ्रन्त में यह माध्यम भी घसफन् इसीलिए हो जाता है क्योंकि 
भ्राधित्र सहायता किसी देश को बाघ नहीं सकती या उसमे बांधने की क्षमता 
अब कम हो रही है । नेपाल-भुटाव के सन्दर्म में भारत की भरपूर भागिक 
सहायता ने मध्यम वर्ग को ऊँचा उठने में सह्ाामता की है जिसके कारण मारत 
के प्रति इप्टिकोश प्रतिकूल बता है । 973 में नैपाथ के नरेश वौरेद ने 
कह्दा था कि सैपाल एक एशिया का तो अंग हो सकता है परन्तु मारतीय सीमा 
से लगे होते के कारण उप महाद्वीउ का अंग्र नहीं हो सकता। राजा ने 
नंपाल को स्विट्जरलंण्ड के दर्जे की मांग की थी नितका सीधा अर्थ 'गात्ति के 
लत! की मांग से था। नेपाल की सुरक्षा के लिए भारत को किसी भी दि 
से या आवरण था बहाने से अवसर नही देना चाहते । "शान्ति के क्षेत्र की 
मांग 973 में गुट निरपेक्ष सम्मेलन में अल्जीटिया में उठाई गईं थी। उतत 
समय तो मांग सुनी अनसुनी कर दी गई । 975 मे इसी मांग को पाकिरतात- 
चीन-अमरीफा तथा वबागता देश ने पुरा समर्थन दिया । भारत उक्त सुोव 
पर चुप रहा लेकिन ऐसा विश्वास किया जाता है कि भारत ने नैपाल को इस 
प्रकार दी माभ को उठाने के लिये अपनी प्रतिक्विया जाहिर की थी । 7 कपः 
में तत्कालीन मारत के प्रधानमस्त्री मुरारजी देसाई जब नेपाल गये तो उत्होंते 
स्पप्ट कहा---न केवल नेपाल अपितु सम्पूर्णो दक्षिण एशिया एक शान्ति की 
क्षेत्र घोषित होता चाहिये ।” जनता पार्टी के प्रशासन का समय पर्वतीय राज्यों 
के लिये भ्रधिक सु देने वाला था । मुराश्णी देसाई ने कुछ बयानों से इनका 
होसला या साहस बढ़ा दिया था । सिशिकिम के मामले में भी श्री देसाई के 
पयान उत्साहित करने वाले ये। इसी प्रवाह के क्षणों मे भूदन के राजा ने 
हवाना से लौटते समय वम्बई में वयान दिया था कि 'झब समय प्रा गया है 
जब भारत को 949 की सस्धि में संशोधन करता चाहिये ४" बैसे शर्त ने 
प्रभाव को कम करते का प्रयास प्त्रेतीय टाज्यों का भी रहा तथा अधिक इप्टि 


से दक्षिण-एशिया में अतिरिक्त शक्तियों को इस भूमिका में जोड़ता अनुचित 
नहीं होगा । पद्यपि सोशाश5ए8॥ एंटत८७४०॥ का विचार साकार नहीं हो 
पाया लेकिन यह योजना झमी तक जीवित रहो है | ऐसा कहा जाता है 
कि 979 में हनोई रेडियो ने भारतीय समाचार पत्र की पुष्टि करते हुए कहा 
था कि "प्मरीका व चीन अभी भी सगाध्ा8शशा िव्वटाध०ज के स्वप्न को 
साकार करना चाहते हैं ।” लेकिन इस इण्टिकोण से सहमत होना अधिक 
आसान नहीं है कि “भारत भविष्य में परिस्थितियों के अनुकूल होते पर 
भेपाल-भूटान को श्रपने मे विलय कर लेगा ।” इस प्रकार की सूचना न केवल 
दक्षिण-एशिया देशों के पारस्परिक सम्वन्धों मे कठुता लाती है अपितु स्थायी 
रूप से गलत धारणा को जन्म देने का भी भ्रयास करती है । एक श्रन्य इष्टि- 
कोण या विचार को फैलाने से भारत के प्रति राय ही नहीं बदलती बल्कि 
भारत के न्यूनतम हितों की पूर्वि में अत्यधिक रुकावट झाती है । उदाहरण के 
लिए यह कहना कि “पर्वतीय राज्यों के लिए भारत एक खतरा है ।” श्रोर 
इस मत का वार-बार प्रचार करने से छोटे देशों का दृष्टिकोश संशयात्मक हो 
जाता है जिसके फल-स्वरूप भारत के श्रच्छे उद्दे श्यों को साकार प्रदान करने 
में भारी दिवकत भ्रा जाती है। !947 से आज तक पवेतीय राज्यों पर, 
राष्ट्रीय हित की परिधि मे, प्रभाव रखने की तो अवश्य रहो है. तेकिन हड़पने 
की कमी नहीं रही होगी । सिविकम के मविष्य को रातोरात बदलना न केबल 
सयोग था वल्कि एक भ्रनिवार्य बुराई थी । नैपाल-भूटान को भारत से सुरक्षा 
की €॑प्टि से भय या आ्रातंकित होना एक चतुराई तो हो सकती है लेकिन इसमें 
वास्तविकता तनिक भी नही है । यह बात दूसरी है कि सैपाल या भूटान झपने 
अस्तित्व को ऊँचा करने में कुछ भी करें लेकिन भारत से भय की बात सोचना 
हर स्तर से अनुचित्त प्रतीत होती है । 
दूसरा पक्ष- वैसे तो मारत की नीतियो के बारे में हर दष्टिकोर 
से टिप्पणी होती रही है लेकिन समग्ररूप से परिस्थितियों का परीक्षण करे 
तो मह्‌ संकेत मित्रता है कि भारत के दृष्टिकोण में परिषववता की कलक 
हमेशा बनो रही है । भारत की संस्कृति के कुछ लक्षणों कया नीतियों सें 
समावेश अ्रवश्य रहा है। सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता, उद्देश्य श्रौर साधन 
के बीच न्यूनतम फासला आदि ऐसे आदर्श हैं जिनका शतप्रतिशत व्यावहारिक 
स्वरूप अम्तुत नहीं किया जा सकता। लेकिन उक्त सिद्धाल्तों का नीतियों 
के पालन में निरन्तर ध्यान रखना यह भी एक उपलब्धि है। श्रादर्श के 
नाम पर भारत की नीतियों को कटु आलोचना होती रही है। 962 में 
तो भारत को एक ऐसा नैतिक घंक्का लगा था जिसके फलस्वरूप पूर्ण आदर्श 
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का विर्वाह करता असंभव है का सबक उसके बाद से ही सीसा । 

पर्वेतीय राज्यों के लिये प्रारंभिक काल कंसा रहा होगा लैकित भारत 
के इष्टिकोश से कठोर नहीं माना जा सकता । भारत के सुलके हुए नेताओं 
का प्रयास यही था कि पर्वतीय राज्य मारत की विवशता को मली अकार 
समझ लें तो उनके राष्ट्रीय हितों की यू्ि में कोई घाटा नही है । यदि भारत 
जनसंद्या, झाकगर तथा सैनिक शक्ति की इष्टि से लाभ की स्थिति में या 
तो छोटे देशो की दृष्टि से शंका तथा भय की स्थिति भी पैदा करने वाली 
थी । अतः भारत का अ्रथक प्रयास यही था कि हिमालयी राज्य भारत की 
नीति को खुले दिमाग से समझे। परन्तु शंकाओ को उठते से भी गही रोहा 
जा सकता था और यदि एक बार शंका प्रपत्र स्थायी रूप ले ले तो फिर 
प्रयास भी निरथ्थक होते है । नीतियों को समग्र रूप से परीक्षण व विश्लेषण 
केवल विशेष प्रकार की उत्पन्न परिस्थिति को गौर से देखना होगा तभी 
यह एक प्रकार की राय चन सकती है कि भारत के झथके प्रयास केवल 
परवेतीम राज्यों को भ्रपने समर्थन में रखने को नियत के अलावा इुथ भी 
मही था | 
यदि हम तत्कालीन सहमंत्री पटेल के मत को लेकर एक बुनियादी 
विचार बना ले कि भारत सरकार की तो नियत यही थी कि तेपाल-परूटार्न 
सिक्किम भारत में विलय हो जाय । यह विचार यदि था भी तब भी शंका 
का कारण तो बन सकता है. सेकिन शकाओो को स्थायी स्वरूप देते मे 
आपसी सबंधों में हमेशा के लिये कटुता शभ्रा जाती है। भारतीय नेताओं 
की प्रिपक्वता के दर्शन हमेशा होते रहे है कमी केवल इस अयाक् की रही 
है कि भारत के उद्देश्य तथा इरादो को समर्के। कुछ वर्षों से मारते कै 
बारे में उन पड़ीसी देशों को भो राय तथा इष्टिकोएण एक दम विपरीत 
दिखाई देता है जो पहले नहीं था। प्रतिकूल इप्टिकोश बदलती हुई 
परिस्थितियों के साथ होता गया है। नेहरू काल एक ऐसा ग्रुग समझा गया 
जिसके ब्रन्तर्गंत न केवल पड़ौसी देशो दी पूर्ण ध्रास्था थी बल्कि भारतीय 
नागरिकों की नेहरू पर पूर्णा समपित विश्वास था। यहां तक कि विरोधी 
पक्ष का भो व्यक्तियत नेहरू पर विश्वास या। मारत में बदलते नेढृत्व नें 
पशेसी देशी के हृदय में संदेह तथा अविश्वास पैदा रिया) यहेँ पे 
विश्वसनीय माना जा सकता है। जब चीन ने भारत पर भाक्रमण किया ती 
भारतीयों के हृदय में क्रोष की ज्वाला थी । सेक्रिम नेहरू के नेतृत्व पर 
प्र विश्वास प्रकट किया लेकिन तत्कातीन सुरदग संत्री वी. वें कृष्शामनय 
से जाता ने स्त्रोका झाउह व प्रदर्गन के साव ले ही लिया यथपि स्वयं 
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नेहरू नहीं चाहते थे कि इृप्णामैनन मंत्रिमंडल से जाय । कहने का भाशय 
यही है कि नेहरू का प्रशासन संदेह तथा विवाद से मुक्त था। पड़ौसी देशों 
की भी जास्पा थी कि जो कुछ उसको प्राश्वासन दिया जाता पा उसमें एक- 
जिप्ठा व ईमानदारी का भाव है। परन्तु बाद के प्रशासन मे शैली मेहरूजी 
से पूर्णतया मिप्न होते के फारण पड़ोसी देशों के: इप्टिफोश में भी परिवर्देत 
हुम। णोड़-तोड़ की राजनीति की मात्रा भपषिक यह जाने के कारण 
उत्तरोत्तर प्रविश्वास बढ़ता गया । 97 में बॉंगलादेश एक नये राष्ट्र के 
रूप में उमर कर पाया लेकिन श्रेय या दोयारोपणा भारत को गया। एक 
तरफ तो भारत दक्षिण एशिया में एक शक्ति के रूप में उमरा भौर 962 
को घूमिल छवि को पुनः ययास्थिति तक पहुँचाया लेकिन दूसरी स्‍प्रोर 
पर्वत्तीय राज्यों में मथ व शंका हो जाना भी स्वाभाविक था। विशेष रूप से 
६974 मे स्िविवाण के दिरूफ के झाद सो न केबल नैपाल-भूटान प्रपितु 
ओऔलंका भी शंकामों की निगाहों से देसने लगा। इतिहास में फुछ ऐसे 
इष्टान्त घटित हो जाते हैं जिनके भ्राधार भावी राय बनाते में कोई कष्ट 
नहीं होता प्रौर राय और भी मजबूत होती जाती है । यदि इसी प्रकार के 
उदाहरण और भ्रस्तुत हो जायं। 97 में बांगला देश तथा 974 में 
मिविकम का भारत में विलय ने पर्वतीय राज्यों के प्रशासन में हलचल पैदा कर 
दी । सिविकम के विलय के तुरन्त दाद भूटान नरेश दिल्ली भाये भौर प्रपनी 
शंकाग्रों को सामने रखा । यद्यपि शंकाप्रों को समाप्त करने मे भारतीय 
नेतृत्व ने कोई कसर नहीं छोडी होगी लेकिन शंकाएं एक बार शठ खड़ी हो 
जाय॑ तो उनको किसी गरितीय प्राधार पर मिटाना दुर्लभ कार्य है। मैपाल 
के नरेश भी दिल्‍ली आये भर भ्पनी शंकाएं व्यक्त की । इस तथ्य से मुह 
नहीं भोड़ा जा सकता कि श्रीमती गांधी का काल निसंदेह उथल-पुयल की 
राजनीति को जन्म देने वाला समझा गया। कांग्रेस पार्टी मे ही कितनी 
वार टुकड़े नही हुए लेकिन श्रीमती गांधी हर बार सफल नेता के रूप में 
उमर कर झाई । कहने का श्रथे यही है कि घरेलू नीति या नेहरू से भिन्न 
शैली ने पर्वतीय राज्यों के रप्टिकोण पर भारी प्रमाव डाला । शंकाएं इतनी 
घर कर गईं कि नेपाल-भूटान अपने अ्रस्तित्व को उभारने का प्तिरिक्त 
प्रयास करने में जुट गये । उन्हे 947 की वे घटनाएं ताजा होने लगी जब 
भारत के नेतृत्व का एक छोटा सा समूह, जिसमें सरदार पटेल भी शामिल 
थे, जिसने नैपात-भूटाव तथा सिविकम को भारत में विलय होने कीन 
केवल राय दी थी वल्कि ग्रागरह भी किया था । सिक्किम के विलय के बाद 
अतीत भे लुप्त ही जाने वाले स्थल तथा संबंधित घटनाएं सभी झाद झाने 
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लगी। यदि नैपाल-भूटान के सामने सिक्किम के विलय की ग्रास्तरिक 
कहानी स्पष्ट छप से सुनाई गई होती और भारी दवाव की परिस्थितियों 
को समभा हीता तो भव व शंका दोनों का लोप हो गया होता । परत्तु ऐसा 
होना संग्व नही था ग्रतः पर्वतीय राज्यों के इध्टिकोश की भी उपेक्षा करना 
उनके प्रति अन्याय करना है । कोई भी राष्ट्र उनके स्थान पर बही राय या 
धारणा बनाता जो उन्होंने ववाई थी । परन्तु महजमाव से उठी शंका वे 
भय घीरे-घीरे एक कुटनीति के रूप में सामने श्राने सगी । पर्वतीय राज्यों 
के मन में मय व शंका तो धीरे-धीरे समाप्त हो गई लेकिन उक्त दोनों तत्वों 
को हिमालयी राज्पों ने एक हथिधार के रूप में अब सेना शुरू कर दिया है । 
भारत अब चाहे कुछ अन्याय पूर्ण नीति को अपनाये था ने अपनाये--नैपाल- 
भूटान की कूठनीति मारत विरोधी भावना को निरन्तर व्यक्त करना एक 
आम वात हो यई है। दोनो ही पवंतीय राज्य सम्भवतः यह सोचते हैं कि 
विरोधी भावना को व्यक्त करने से भारत की ओर से अतिरिक्त घन की 
सहायता तथा भन्म रियायतें प्राप्त हो जाती हैं । इस प्रकार की कृत्रिम तथा 
असत्य भावना को फैलाने से भारत पर भ्रकारण एक वैतिक दवाव पड़ा है । 
भारत सरकार स्वयं कभी-कभी पर्वतीय राज्यों के व्यवहार से हतप्रस रह 
जाती है । विशेष रूप से उन क्षशों में जब भारत सर्वाधिक आधिक सहायता 
के बारे में सोचती है। भरत, वर्तमान परिप्रेध्य में नंपाज-भूटान का मारत 
से सुरक्षा की इप्टि से डर न कैवेल कृत्रिम है अपितु एक कूटनीति है जो 
दोनों को भारत से सर्वाधिक लाभ दिलवाने में सहायक सिद्ध हो रही है । 
भारत का एक मात्र राष्ट्रीयहित किस प्रकार पवेतीय राज्यों की गलत 
भावना वे व्यवहार को सहव करने के लिये विवशता बनाये हुए है। 


भारत ने श्रपती विवशता का स्वरूप झपनी भ्रस्पष्ट नीति के कारण 
बताया है। प्रादर्श व यथार्थ के बीच भूलती हुई नीतियो ने पर्वतीय राज्यों 
के मन में आस्था को तोड़ा है। यह सही है कि नेहरू काय के ऊंचे आदर्श, 
भाने वाले नेतृत्व की क्षमता के वाहर था कि उनका क्रिचित मात्र भी 
निर्वाह कर पाते | नेहह के व्यक्तित्व में न केवल भारत बल्कि समस्त दक्षिण 
एथिया के देशों के बारे में एक इृष्टि थी जिसको समझने के लिये एक उच्च 
स्वरीय समझ की प्रावश्यकता है! पभ्राज भी उनके विचार तथा मापणों 
मो पदुकर यह समता है कि पर्वतीय राज्यों के बारे में नेहहज की समम 
बिल्कुल साफ थी । इसीलिये उन्होंने तत्कालीन श॒दमंत्री सरदार पर्देल वी 
जय को स्वीकार नहीं क्या | पड़ित नेहरू के सिद्धान्त तथा उश्वहार में 
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फासला न्यूनतम था । सरदार पटेल तो प्रन्तिम क्षण तक यही झाग्रह करते 
रहे कि समस्त पर्वतीय राज्यों को मारत में मिला लेना चाहिये। परस्तु 
नेहरूजी ने उन संधियों (949-950) को सम्मान दिया जो अ्रंग्रेजों ने 
नपाल-भूटान तथा सिकिकिम के साथ की थी। कहने का आशय यह है कि 
सब से अच्छा मौका भारत के लिये प्रारंभिक काल का था जब पर्वतीय 
राज्यों का विलय बिना किसी श्रापत्ति तथा विरोध के साथ संभव था। 
झाज पर्वतीय राज्यों का संदेह तथा मय उसी स्थिति के स्मरण से उठ 
जाता है कि भारतीय नेतृत्व का वर्तमान दृष्टिकोण अ्रधिक झ्राक्रामक है 
और सरदार पटल का विचार कमी भी साकार हो सकता है। नेपाल व 
भूढान की झ्रागंकाओं को दुर करना वर्तमान नेतृत्व के बस की बात नहीं 
लगती क्योंकि नेतृत्व में उन मूल्यों का व्यावहारिक पक्ष दिखाई नही देता 
जो नेहरू काल में शतप्रतिशत था। ऐसी स्थिति में भारत की नीति में 
जितनी स्पप्टता होगी उतना ही पारस्परिक समझ की मात्रा बढ़ेगी | बदलती 
हुई परिस्थितियों के साथ प्रादर्श युक्त मापा को पुनः परिभाषित करना 
होगा जिससे राष्ट्रीय हितों का संतुलन कायम रहे । मूल्यों का ह्वास 
उत्तरोत्तर भारत में हो रहा है जिसके परिसखामस्वरूप श्रास्था व विश्वास 
भी भारतीय नेतृत्व पर निरन्तर घट रहा है । 


न॑पाल व भूटान ने भारत मे जो घटनाएँ घटी है उसको मी बड़े 
गौर से समभने का प्रयास किया है । 


पंजाब की समस्या--श्रासाम तथा उत्तरी-पूर्वी सीमा की समस्याम्रों 
के बारे में भी पर्वेतीय राज्य भ्रनमिन्न नही रहे हैं। इन समस्याग्रों की जटिलता 
से नंप़ाल-भूठान भ्रधिक सतर्क हुए हैं। यहां यह कहना पर्याप्त है कि भारत की 
जनतात्रिक तथा पू जीवादी व्यवस्था ने मारतीय नेतृत्व को अधिक उलभाया है। 
भारत की घरेलू नीति परबंतीय राज्यों को वरावर सजग किये रही है जिससे 
उनके व्यवहार में भारत विरोधी भावना प्रवेश कर गई। तटस्थ भाव से 
विचार करने पर यह बात सामने आती है कि घरेलू समस्याएँ पड़ौसी देश के 
व्यवहार को बदलने में श्रधिक सहायक रहो हैं । पर्वेतीय राज्यों की एक सीमा 
तक विवशताओं का विचार करना भी एक सार्थक प्रयास है। भारत की 
“राष्ट्रवाद की भावता को रखकर और उसी को एकमात्र बिन्दु मानकर 
पर्वतीय राज्यों के इप्टिकोण को नहीं समझा जा सकता । नैपाल-भूटान दोनों 
ही अन्तर्राष्ट्रीय श्रार्काक्षाओं को बढ़ा चुके है और यह उनको वास्तविक 
विवशता है । परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय झ्लाकांक्षाओं का विश्लेषण भी एक यथार्थ 
परिधि में हो सकता हैं। 949 व 950 की संधियां भारत के साथ होना 
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तथा उसके माध्यम से उन पर यहां तहां निर्मत्रण का प्रावधान सम्निलित 
करना हवा ऐसी वास्तविकता है जिसमें भारत के स्यूनतम तथा मीमित 
राष्ट्रहित सन्नहित हैं। यदि पर्वतीय राज्य सधियों में संशोधन चाहते हैं तो 
केवल उस्ती नाजुक बिन्द्र पर झाकर ठहर जाते हैं जहा भारत का राष्ट्रीय 
हित शुरू होता है। प्रत संशोधन की मांग का प्रयास एक ऐसा दबाव है 
जिसको कुछ वर्षों से मारत सरकार बिना कुछ टिप्पणी किये हुए सहिष्णुता 
के भाव की ऋलक दे रहा है। इस मामले में मारत की विवशता हैं भौर 
उसकी उप्रेक्षा करना उचित नहीं ! 
अन्तर्राष्ट्रीय संबंध में रिश्तों के स्रमीकरण बनते व टूटते रहते हैं । 
नो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है उसका श्रछधप्त रूप कुछ और ही होता है । 
प्रद्भत स्वरुप का विकटतम ज्ञान होने से दो राष्ट्रो के बीच सम्बन्धी की 
चर्चा अधिक सार्थक सिद्ध होती है ! यदि छोटे राष्ट्र के इप्टिकोश व प्रमुमव 
को अपेक्षाकृत महत्व दिया जाय । भारत एक बड़ा राष्ट्र है और भूटान 
छोटा । भूटान के इष्टिकोर व उसकी संवेदनाभों को ध्यान में रखते हुए 
प्रस्तुत लेख में विश्लेषण का प्रयास है। इस प्रयास में भ्राद्शत्मिक व 
मथार्थवाद के सिद्धान्त का भी ध्यान रखा गया है । 
भारत-भूदात सम्बन्ध का इतिहास यथवि लम्बा है लेकिन बहा कुछ 
ऐसे मुद्दों को उठाया यया है जो वर्तमान परिप्रेक्य में प्रधिक महत्व रखते हैं । 
पिछले कुछ महीनों से यह कहा जाने लगा है कि भ्रूटान का रुख भारत के 
अति उदासीन हो रहा है और उसकी विदेश नीति में अधिक परिवर्तन 
दिखाई देने लगा है--जो भारत के राष्ट्रीय हिंतो के सर्वया प्रतिकूल रहेगा । 
इन समाचारों में कितनी सत्यता है यह तो नही कहा जा सकता परन्तु तथ्यों 
को और निकट दृष्टि से गौर करे तो यह स्पप्ठ लथता है कि जो देतने में 
आा रहा है, वह यथार्थ नही है ! 
प्रारम्भिक काल - सारत-भूटान सबंध का श्रीगटोश 949 की 
सधि से प्रारम्भ होता है और सधि की घारा 2 के अनुसार “भारख-भूटान 
के विदेशी मामले में परामर्श देया ।” घारा दो का प्र्थ या उसकी व्यारया 
विशेषज्ञों ने अलग-अलग इप्टिकोर से की है। किसी ने भूटाव के दर्जे को 
अर्द्ध सार्वमौमिक मात्र तो किसी ने भूटान को मारत का आरक्षित राज्य 
कहा, लेकिन जो व्याय्या मारत तथा भूटान के वीच पारस्परिक समझा व 
सूभवूक के द्वारा सामने भाई है उसको तरीके से नहीं समझा गया है। यही 
कारण है कि भारत-मृठान के सम्बन्धों मे यदा-कदा मलीतता की झलक 
भी दिखाई दी । 
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]949 की सधि के बाद से और झ्राज तक यदि कमी भूटान ने 
भारत को गलत समभा तो केवल एक मुह पर भऔर वह सधि की धारा दो 
जो उसके अन्तर्राष्ट्रीय स्तर या दर्जे को रप्प्ट नही करती । संधि की उक्त 
घारा को शामिल करने का उद्दे श्य दोनो देशों के पारस्परिक हितों की पूर्ति 
का, भारत की पर्वतीय नोति प्रारम्भ से कुछ इस भ्रकार रहो है कि 
जिराने भ्रथक प्रयासों के बावजूद पर्वतीय राज्यों के निवासियों को सही दिशा 
में सोचने का मौका मही दिया । इस सम्बन्ध में चाहे वह नेपाल हो या 
भूटान, चाहे कश्मीर हो या उत्तर-पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्र ॥ भारत की नीति में 
एकरूपता ने होने के कारण भिन्न-भिन्न पव॑तीय क्षेत्रो के निवासियों से 
मारत को गलत समझा | यद्यपि भारत की नीति उत सभी के लिये लाभ 
पहुँचाने के उद्देश्य से ही क्यों न की गयी हो; परन्तु व्यावहारिक स्वरूप ने 
यदा-कदा कुछ ऐसी दिशा लो जिसके कारण भारत को गलत समभा गया 
ओर उसका फायदा उन पड़ीसी देशों ने लिया जो भारत के विरुद्ध ग्राजादो 
के बाद से ही वैमनस्यता का भाव देखते रहे । 

इसी संबंध में यह बात उल्लेखनीय है कि भूटान का दृष्टिकोण 
949 की संधि के बाद से किस प्रकार बदलता रहा, जिसमे श्रन्य शक्तियों 
का कितना हाथ है तथा भूटान की भौगोलिक स्थिति दोनो देशों के लिये 
कितनी महत्वपूर्ण है तथा भूटान की राजनीतिक भाकांक्षाएं उत्तरोत्तर कितने 
भ्रंश तक बढ़ते गईं जिसके उत्तर में मारत ने उसकी श्राकाक्षाओं की पूर्ति में 
कितना योगदाब दिया--ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिनका उत्तर इस लेख में देने का 
प्रयास किया गया है । 

949 को संधि बाद भूठान ने विदेशियों के प्रवेश के लिये अपने 
द्वार बंद किये । यहां तक कि भारत के निवासियों का भी प्रवेश वर्जित रखा, 
लेकिन ज्यों-ज्यों भूटान के शासक वर्ग भारत की नीति को समभते गये 
उसी झनुपात में कठोर नीति में ढिलाई श्राती गई। भारत की नीति इस 
दौरान में एक पक्षीय कही जा सकती है लेकिन निरन्तर ब निष्ठापूर्ण 
व्यवहार ने भूटान के राजा को विश्वास दिलाया कि भारत हमेशा उसके 
राष्ट्रीय हिंतो की पूर्ति में सहयोग देता रहेगा । 958 में स्व० जवाहरलाल 
नेहरू की कप्टप्रद भूटान की यात्रा ने भारत को अधिक नजदीक से समझने 
का मौका दिया । इस यात्रा के वाद से भूटान मे मारत के बन्द दरवाजों 
को खोल दिया । भूटान की नीति मे नरमाई की रूलक मिलती ही गई। 

इस यात्रा से पूर्व कहां भूटान भारत की दी गई किसी भी आधथिक सहायता 
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को भी स्वीकार नहीं करता था परल्तु मात्रा के वाद भारत के दियेगये 
सुझावों को स्वीकार करने की भड़ी सी लग गई । भूटान मे भारत के उस 
सुझाव को सहर्प स्वीकार किया जो झाथिक विकास योजना से सम्बन्धित था । 
96; से प्रथम पंचवर्षीय योजना का सिलसिला शुरू हुआ जिसका आज तक 
निर्वाह हो रहा है । सन्धि की घारा दो जिसने भूटान के शासक वर्ग में संदेह 
उत्पन्न कर दिये थे वे घीरे-चीरे मिठ्ते गये । 497 में भूटान के राजा ने 
संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य होने की इच्छा व्यक्त की और भारत के प्रथक 
प्रयास से भूठान संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना । भूटान कोलस्बो योजता 
का सदस्य भी बना और घोरे-धीरे भ्रन्य प्रन्तर्राष्ट्रीय सस्थाप्रों का सदस्य 
बनता गया । आज भूटान अन्तर्राष्ट्रीय जगत में अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करता 
जा रहा है। भूटान के प्रतिनिधि भिन्न-भिन्न झल्तर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी 
स्वतत्त राय व्यक्त बड़ी ही बुलन्दी से करते है । 
आधिक क्षेत्र--[967 से और झ्राज तक भूटान की पंचवर्षीय 
योजना में भारत की झ्राथिक सहायता सर्वाधिक रही है । पहली दो पंचवर्षीय 
योजना को पूरा करने के लिए भारत ने शत्त-प्रतिशत आथिक सहायता दी । 
प्रथम पंचवर्षीय योजना में मारत ने 750 लाख रुपया दिया और दूसरी में 
2000 लाख | लेकित तोसरी व चौथी पंचवर्षीय योजना में मारत की आर्थिक 
सहायता के प्रलावा भूटान ने अन्य अन्तर्राष्ट्रीय सम्थाओं से भी सहायता प्राप्त 
की है) भूटान भ्रव कोलम्वों योजना व संयुक्त राष्ट्र संघ की सस्याशों से भी 
आधिक सहायता लेने लगा है । ऐसा? कहा जाने लगा है कि भूठाव अब घीरे- 
घीरे भारत के पूर्ण प्रमुत्व से हटता जा रहा है और भारत के प्रति रखा व्यवहार 
दिखाने लगा है |] यह बात भ्रधिक चित नही लगती । यदि आ्राधिक सहायता 
के इष्टिकोरस को रखकर यह बात कही गई है तो श्र हरी अनुपयुक्त है । 
भारत तो आरम्म से यही कायना करता रहा है कि भूटान एक स्वतन्त्र तथा 
दवंग राष्ट्र के रूप में उमरे । यदि भूटान अन्य देशों के भ्रथिक सहायता लेने 
लगा है तो इससे यह वात तो स्पष्ट नहीं होती कि भूटान के भारत से सम्बन्ध 
कुछ हल्के पड़ रहे है। 949 से 7967 तक मूटान ने जब मारतवासियों के 
लिये द्वार बन्द किये थे वह विशेष अवधि एकान्त तथा दूसरे देशों के श्रति शंका 
का काल था । परन्तु !96 से और झाज तक भूठान को नीत्ति में एक प्रकार 
से यूमबूक व समझ में परिषकक्‍्वता की कलक मिलती है | भारत को सतर्कता 
हमेशा उसके व्यावहारिक पक्ष पर रही है जिसने भ्ूटाव को कभी संदेह मही 
होने दिया कि भारत कमी भी उसके प्रति अहित की सोच सकता है । कमी 


». मी महत्वपूर्ण घटवा चक्री ने भूटान को संदेह के लिए मौका भ्रवश्य दिया 






लेकिन विशेष संदेहों को तुरन्त ही मिटामे-का पद क्र गयु मेजर 
संदेह इतने गहरे न हो जायें जिनकी मिटाना मुश्किल*्हो' अच है।। 
962 में चोन के साथ युद्ध होने के कारण मूटान में कक श्रधिक 
आतंक तथा भय बैठ गया जिसके परिरामस्वरूप भ्रा्ज भी भूटान निर्णयात्मक 
इणप्टि से फैसला नहीं कर पाया है कि क्या उसको चीन से सम्बन्ध स्थापित 
करने चाहिये । चीन के बारे में मूटान को संसद में वार-वार यह मुद्दा सामने 
आया है और विपय भी बना है कि “क्या अब समय आ गया है कि भूटान 
चीन से कूटनीतिक सम्बन्ध रखे | इस प्रश्न को मूटान नरेश जिगमे सिधे 
बागचुक (28 वर्वोय) ने किसी न किसी आवरण में अपने संसद सदस्यों को 
डालने के लिए समभाया है । मूटान का चीन के बारे मे भय अभी भी व्याप्त 
है जिसके कारण उक्त विवादास्पद विषय टलता ही जा रहा है। चीन की 
ललक भूठान के भ्रतति मात्र इसलिये है कि भारत का उस पर प्रभाव कम ही । 
बसे चीन 949 से ही भारत मूटान के विशेय सम्बन्धों को हृदय से स्वीकार 
सही कर पाया था जिसके काररा उक्त सम्बन्धों को कोई मान्यता नही दी । 


भारतीय समाचार पन्नों में यह भी यदा-कदा पढ़ने को मिला है कि 
भूटान का भारत के श्रति प्रतिकूल रुख एक वात से और मिलता है कि भ्राज 
की तारीख में मूटान में मारत के द्वारा भेजे गये विशेषज्ञ या तकनीकी लोग 
अब नही के बरावर रह गये है । यद्यपि यह आधार अधिक ठोस नही है परस्तु 
यह सूचना ग्रवश्य पूर्णतया निराधार है । शोध काये से सम्बन्धित मेरा भूटान 
98॥ में जाना हुआ्ला था। मूटान की राजघानी थिफू तथा आसपास के 
जिलों में मैं गया था | देखने पर लगा कि मारत किस-किस क्षेत्र मे मूठान को 
अपनी ग्रहमियत उमारने का पूर्ण श्रवसर दे रहा है। हर विभाग में भारतीय 
विशेषज्ञ मूटानी लोगो को प्रशिक्षय देते हुए पाये गये । उल्लेखनीय है कि 
भारतीयों का वहा होना न तो इस बात का प्रतीक है कि भारत भूटान पर 
अधिक हावी हो रहा है और भारतीयों के न होने से यह भी हवाला नहीं 
मिलता कि मूटान का भारत के प्रति रुव बदल रहा है । वह तो भूटान 
तथा भारत दोनों के लिये सौमाग्य का दिन होगा जब मूठान को भारतीय 
विशेषज्ञों की आवश्यकता नही पड़ेगी । भारत के निरन्तर प्रयास इसी दिशा 
में है भी । 
- भूटान का भारत के प्रति बदला हुआ रुख इस बात से भी कहा जाने 
लगा है कि भूटान की घडी भारतीय समय से आ्राधा धण्टे श्रागे चलती है और 
बहां के मूल निवासियों को उस समय अधिक परेशानी होती है जब कोई 
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भारतीय अपने देश की घड़ी के घनुसार समय बढ़ाता है । इस परेशानी की 
भ्रभिष्यक्ति को भारत के प्रति यदि बदला हुआ देख बतताया जाता है तो यह 
निराघार ही तक है । हर विकासगीच राष्ट्र की राजनोविक आकांदाएँ होती 
है श्रीर सच्चे राष्ट्रवाद की कलक इन्ही छोटी-छोटी बातों से मिलती है। 
मूठान एक स्वतन्त सावंशौमिक राष्ट्र है भौर उसे अपनी घडी के समय को 
निर्धारित करने की स्वतस्त्रता है । मूटान यदि प्रपने देश वे समय को भ्रसये 
बारना चाहता है तो क्या आपत्ति हो सकती है । 
अन्तर्राष्ट्रीय मंचो पर भी भूटान ने भारत का विरोष किया है था 
महत्वपूर्ण मुद्दों पर मारत को यमर्चन नही रिया ? उद्यहरण के तिये कंगूचिया 
के मामले में भूटात ने मारत का विरोध किया । विरोध करने का श्रर्थ कमी 
यह नही है कि मूठान-मारत के मम्वन्धों में अन्तर भा रहा है ॥ कई मामलों 
में भूटान मे मारत को समर्थन दिया लेकिन समर्थन देने का झर्थ कमी यह 
नहीं लगाना चाहिए कि मूटान भारत का पिछलस है । बागला वेश को यदि 
भारत के बाद कोई दूसरा देश मान्यता देने वालो मे था तो वह मूटान था । 
उस समय भी कुछ इस प्रकार के मत धकाशित हुए जो मूटान के स्वामिमान 
की ध्राधांत पहुंचाने वाले थे । उदाहरण के लिए पड़ौसी राष्,ों द्वारा भूटान 
का उपह्ात किया गया और यह बहा गया कि भूटान भारत का क्‍यों न 
समर्थन करे-उसकी तो विदेश नीति भारत के हाथ में है । चीन तो खुते 
शब्दों भे भारत पर भारोप लगाता रहा कि भारत सिक्किम की तरह भुटात 
को भी हड़प लेना चाहता है । इस प्रकार की प्रकाशित सूचनाशों ने भूटात 
को यवा-कदा भकमभीरा भी है तथा मारत को गलत समभने का पूरा मौका 
दिया है । इसी कारण भूटात नरेश ते अपने बयान मे 7949 की सन्ि में 
संशोधन करने का भारत से आग्रह किया था । यह बयान उस समय दिया 
था जबकि गुठ निरपेक्ष आन्दी लन' के शिखर सम्मेलन (हवाना) में शामिल 
होकर अपने देश लौठ रहे थे । सॉन्धि के सशोधन की बात भुटान नरेश ने की 
तो थी लेकिन अपने बयान को तुरन्त स्पष्ट करते हुए तथा मारत की नीति 
की सराहना करते हुए कहा “मारत-भूटान सम्वि व्यवह्यद में सफल जा रहो 
है लिखित में क्या है वह महत्वपूर्ण नही” भूटान नरेश भारत के प्रयास्रो के 
बारे में सावंजनिक रूप से सराहना करते रहे हैं । साथ मे भारत के दितो के 
बारे में मी भूटान अवमिम नही है / भूटान !949 की सम्वि से किसी भी 
प्रकार से भारत से वन्धा हुआ नही हैं । सन्धि की घारा नं० 0 के अनुसार 
दोनो देशों की पारम्परिक सहमति से सेन्धि को समाप्त किया जा सकता है । 
भूठान ने भ्रउते इस लम्बे ग्रवधि का झवुमव बड़े यौर से किया है शिसने इसे 
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558 मु कट 
पक्के रूप में ्राश्वस्त कर रखा है कि उसके रेप ताक 5,न्टैरत के 
साथ झटूट सम्बन्ध बनाये रखने में है-तोडने में' २3272 पी ८ 

यदि भूटान ने वांगला देश तथा नेपाल से अपने कूटनतिक सम्बन्ध 
स्थापित कर लिये हैं तो इसका अर्थ यह कमी नहीं लगाना चाहिये कि वह 
भारत से झपना सम्वन्ध धूमिल कर रहा है । अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध का प्रष्ययन 
व विश्लेषण इस नजरिये से नही हो सकता कि अमुक राष्ट्र किसी राष्ट्र के 
साथ हमेशा वंघा रहे या प्रतिवद्धता जाहिर करता रहे । हर राष्ट्र के अपने 
राष्ट्रीय हित होते हैं श्रौर उनकी पूर्ति के लिये उसे कुछ न कुछ रास्ता दूढना 
पड़ता है। यदि भारत को प्ममरीका से यूरेनियम प्राप्त करने मे देरी हुई तो तुरंत 
फ्रांस से यूरेतियम संगाने का प्रयास किया गया । यदि भूटान अपने माल का 
निर्यात बांगला देश को कंचिनचिंगा के सार्गे से न कर कलकत्ता के मार्ग से 
करता है तो भारत को इसमें क्‍या ग्रापत्ति हो सकती है । लेकिन इस मुद्दे 
को भी.प्रेस ने अ्रधिक महत्व देते हुए प्रकाशित किया कि भूटान के सम्बन्ध 
बाँगला देश से भ्रधिक घनिष्ट हो रहे हैं अपेक्षाकृत भारत के । भूटान का 
राष्ट्रीय हित समय की बचत है और समय की बचत के कारण ही भूठान ने 
अपने माल के निर्यात क्ा रास्ता बदला । केवल मार्ग बदलने से मारत-मूटान 
सम्बन्ध की निकटता को कम नही आंका जा सकता । इतना अवश्य स्वीकार 
किया जा सकता है कि मूटान पहले अपने राष्ट्रीय हितों के प्रति इतना 
जागरूक नही था जितना अब । हितो के प्रति जागरूकता एक शुभचिन्ह है 
जो उसे प्रगति के भार्ग पर भ्रवश्य ले जायेगा । 


ऐसा विश्वास किया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से स्वय 
सेवी योजना के प्न्तगंत पश्चिमी देशों से या तो नवयुवक प्रशिक्षित लोग 
भूटानियों को प्रशिक्षण देने हेतु भूटान में आने लगे है। झाज उनकी संख्या 
20 हो गई है श्रौर भारतीय विशेषज्ञ बहां से अपने देश वापिस लौट रहे 
है। उक्त विशेषज्ञों को भूटान सरकार की प्रार्थना पर भेजा गया है जिनकी 
संख्या 20 से 50 तक ही जायेगी । इस सूचना को कुछ इस प्रकार से लिया 
जा रहा है कि मारत भूदान संबंधों में अभ्रन्तर का रूप कहा जा सकता है। 
क्या मारत ने विदेमी विशेषज्ञों को अपने देश में स्थान नहीं दे रखा है ? 
कया भारत तकनीको के क्षेत्र में विदेशों से ग्धिफ योग्य या कुशल होने का 
दावा रखता है ? यदि इनका उत्तर हा में है तब भारत के लिये आपत्ति 
उठाने का प्रश्न उठ सकता है । परन्तु यथार्थ कुछ और ही है । भूटान में 
सदि भारतीयों के अलावा पश्चिमी देशो से विशेषज्ञों का झ्राना शुरू 


डक 


अधिकारों में कमी झ्रा रही है क्योंकि 9 तथा 8 मई, 2983 को जिनेवा में 
हुई वार्ता ने यह सिद्ध कर दिया है कि अनडप (एशा0?) की भूठान को 
उत्तरोत्तर ग्राथिक सहायता बढ़ती ही जा रही है तथा उसो अनुपात में 
मारत की सर्वाधिक सहायता में भारी कमी झा गई है। समुक्त राष्ट्र की 
कुछ भ्राथिक सहायता 50 मिलियन डॉलर तक पहुँच गयी है, जबकि भारत 
की अब तक कुल सहायता 40 मिलियन डालर है। अन्य सूत्रों से यह भी 
समाचार है कि भूटान भारत की कुल दो गई मात्रा के मुकाबले विदेशी 
सहायता जल्द ही पार कर लेगा । भूदान विश्व बेक तथा एशियन विकास 
बैक का सदस्य हो गया है, जिसके कारण यह सभावना व्यक्त की जा रही 
है कि इससे भारत के संय्रधों में अन्तर झायेगा तथा प्रमाव के क्षेत्रों मे कमी 
आयेगी | उक्त तथ्यों के ग्राधार पर समावित संबंधों में कमी की बात 
अधिक उचित नहीं है। भारत की सर्वाधिक आथिक सहायता के दौरान 
भी भारत की नीति प्रभाव बढाने को नहीं थी। यह तो पारस्परिक राष्ट्रीय 
हितों की पूर्ति में संतुलन बनाने की थी। भारत भूटान पर किसो भी क्षण 
हावी नही रहा । भूटान से श्राथिक सहायता के बदले में न्यूनतम अपेक्षाएं 
अवश्य रही हैं और शभ्राज भी हैं जिनका सम्मान भूटान के अधिकारी बर्ग 
में हमेशा किया है । इसलिये भूटान की दूरदशिता तथा समझ में परिपक्वता 
पर शंका करना ठीक नही है। जिन शंकाओं से भूटान जब तक पीड़ित रहा, 
उनको आपस्नी बार्तालाप के माध्यम से मिटाया गया है। ऐसा विश्वास 
किया जाता है कि भारत संचार की व्यवस्था पर अधिकार तथा इंडियन 
मिलद्री ट्रेनिंग टीम (॥/77?67) के माध्यम से भूटान की सेना पर 
निगरानी करने से राष्ट्रीय हितों की पूर्ति होती है। इसी संबंध में यह 
समाचार भी सामने आया कि भूटान में उक्त दोनों क्षेत्रों पर अधिकार लगभग 
समाप्त हो गया है ओर इम्तरात (॥/ध772/प) को किसी भी समय भूटान 
सरकार द्वारा अपने विस्तर बाधने के लिये कहा जा सकता है । भारत 
सरकार का भ्रधिकार यदि अब त्तक रहा है तो वह भूटाव सरकार की इच्छा 
से ही तो था । यदि भूटान के अधिकारी वर्ग आज यह सोचते है कि दूसरे 
देश का अभाव दक्त दायरे में होना अन्तर्राष्ट्रीय इष्टिकोश से उचित नहीं है 
तो उसमें नई दिल्‍ली को क्‍या परेशानी हो सकती है। भारत की नीति में 
आजादी के बाद से और आज तक भूटान के क्षेत्रों में प्रभाव बढाने की भावना 
कभी नहीं रही । यदि सहामता व सहयोग को प्रभाव बढ़ाने का इरादा 
समभा जाता है तो अनुचित भा । 


संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि भारत-भूटान सम्बन्धों का 


विश्लेपण भूटान के दृष्टिकौण से यदि ऊया जाये तो निर्शय किंगी हद तक 
सैही बैठेगा । इसी भ्राधार कौ सेकर दोनों देशों के वीच संबंधों की चर्चा 
हुई है | 949 की संधि की भ्रापत्ति जितनी पड़ौस के देशों ने की है उतनी 
भूटान रख ने भी नहीं की होंगी। भूटान ने भद्र्षि यदाकदा भारत को 
गलत रामझां हैं, लेकिन उन क्षणों में मूटान के अधिकारी वर्ग के सोचने की 
दिशा बाहरी विचारघारा से अधिक प्रमांवित हुई जिसके फलस्वहुप' भारत 
विरोधी भावना की अभिव्यक्ति सामने आई। परन्तु इस सम्बन्ध में मूठान 
मेरेश की प्रशंसा करनी होंगी कि वतंमान राजा जिम्मेसिह वांगचुक तथा 
उनके' स्वर्गीय पिता जिग्मेदोरणी बॉगथुक दोनों ने ही कोई भी कदम 
जल्दवीजी मैं नहीं उठाये मूटान के अधिकारी वर्ग अपने देश की सीमाओं 
थे परिस्थितियों से अनमिज्ञ भही हैं। मूठाने नरेश अपने देशवांसियोँ की 
भावनाओं व संवेदनाओं से अच्छी तरह परिचित हूँ। वे जानते हैं कि संधि 
की धारा दी का अथे अन्य पड़ोसी देश कुछ भी लगाते रहें लेकिन व्यवहार 
से जिस संफलता से संधि का पॉलन हो रहा है वही अच्छे संबंध कायम 
करने में महत्वपूर्ण मूमिका निभा सकती है | 
अंत' वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत मूठाने संबंध में कोई अन्तर नहीं 
आया है, चांहे भूटान अन्य स्रोतों से ऑथिक सहायता ले या मूटान अन्य 
देशों से कुटनीतिक संबंध कायम करे या मूटान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत 
का विरोध करे | इस तथ्य में कोई दो मत नही हैं कि भारत भूटान दोनों 
के राष्ट्रीय हिंतों की पूर्ति में वरावर संतुलन वना हुँआ है। जिस क्षस 
हितों की पूर्ति में अधिक असंतुलन आयेगा उस दिन मूटासे तिस्संदेह सीमा 
का उल्लंघन करने मे नही हिंचकिधायेगां। मांस्त की नीति में आदर्श व 
धधार्थ में सिरत्तर संतुलन बनायें रखा है और नये संदर्म में भो भारत की 
मूटान के प्रति सीति यवार्थ से दृटकर कभी नहीं रही अर्थात राष्ट्रीय हितों 
का हमेशा ध्यार्त रहाँ है। कमीन्कमी भोरत पर यह आरोप लगाया गया 
है कि उसकी भूटान के प्रति तुष्टि की नीति रही है । यह भारोप उचित सा 
मही लगता है। भूठान की शकाओं को दूर करना तथा सहानुमूति भाव से 
धार्ता करना तुष्टि की नीति नहीं कहीं जा सकती । कठौर मीति अपनाने 
से तो शंकाएँ और भी बल पंकडती हैं जिससे समस्याएं सुलभने के बजाय 
इउलभती' ज्यादा हैं। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि भारत की विदेश 
मीति में यथार्थ तो हमेशा साथ रहा है लेकिन दार्शनिक इप्टिकोंए अपेक्षाकृत 
अधिक सहाँयक रहा है। दार्शनिक इष्टिकोण का अर्थ कभी भी आदर्शात्मक 
मही लेता चाहिये क्योंकि दर्ंन! तो यथार्य का अभिन्न अंग है । 


१0. 
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धटान-आ्राथिक विकास की दिशा में 


4960 से पुर्व॑ मूटांन रॉजेतन्त्रीय व लामाओं का पर्याय ध्मका जाता 
रहा । दोनी ही संस्थाओं ने भूटान की परम्परावादी समान की आर्काक्षाओं 
की पूर्ति भी की । इस प्रकार की स्थिति तमोी तक सम्भव थी जब तक मूठान 
है अन्य राष्ट्रों से अलग-थलंग रहने की नीति का पालन किया । 958 में 
पर० जवॉहरलॉल नेहरू ने मूटात की कप्टप्रद यात्रा की और भूठान के राजा 
को बड़े आग्रह के साथ समझाया कि 'अलग-्धलग' रहने की भीति भूटान के 
राष्ट्रीत हितों के विपरीत हैं। पडित नेहरू के वक्त आध्रह की राजा ते स्वीकार 
किया और तभी से भूटान ते पव॑ती से घिरे राष्ट्र को अन्य राष्ट्रों के लियें 
दरवाजे घीरे-धीरे खोलते शुरू किये । 


3960 के बाद से मूटांन में सामाजिक-आथिक प्ररिवर्तन की लक 
दिखाई देंने लगी । आाधुनीकरण तथा बाहरी शक्तियों के सम्पर्क होने से दो 
बेचेस्व संस्थाएँ यांति राजतस्त्रीप व लागा एक प्रकार से दबाव में जा गये । 
अधिनीकरण नें स्वयमेव एंक नये सापताजिक--आ्थिक ढांचे के निम/श्य करने 
की आवश्यकता को जन्म दिया । सुट्ान में कई जातीय संमाज होने के कारण, 
एकत्ता त॑या अतण्डता की आवश्यकता एर अधिक जोर दिया गभा । ऐसा तमी 
सम्मव था यदि आधुनिक ऑरधिक विकास धामिक तथा भाषायी आधार पद 
बिखरे समाज को एकता के रूप में बाधने के लियें सफल हो सके । आधिक 
विकास होतें से जो विपमताएँ पैदा होती हैं उतकों भी रोका जा सके । इसे 
भूटान के प्रशासम मे प्राथमिकता दी गई / चूक्ि वामाओँ का एक सीमित 
धामिक समाजें होने के कारण इसेंकी मूमिका नही के वराबर हो गई और 
शाजतस्त्रीय व्यवस्था की मूमिका श्रविक महत्त्वपूर्ण उभरती दिखाई दी । बोद 
समाज जो परम्परा से अधिक जकड़ा हुआ था उसमे प्रव परिवर्तन सामने 
ध्राते लगे । भूदात की संस्द्रति तथा अस्तित्व का भाव पत्र राष्ट्रीय मावना 
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की ओर भुंड़ने लगा । इस नये इष्टिकोश को उमारनें में राजतन्त्र की मे 
अधिक महत्वपूर्ण रही है । >> पे 


मूंटीन में नया विशिष्टे.वर्ग तूथा मध्यम वर्ग आाधुनीक्टण कै करण 
उमर कर आ, रहे हैं। इन दो वर्गों के उमरने के फलस्वरूप भा्थिकर्टती माजिक 
सैंधर्य पंदा हो गये हैं तथा पुराने परम्परावांदी सभाज के श्रन्देर असन्तुलन 
उठ खड़ा हुआ है | भया विशिष्ट वर्ग न केवल शहरी क्षेत्र में सीमित है भ्रपितु 
बह ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तार हो गया हैं जिनमे व्यापारी वर्ग तथा जमींदार 
भी शामिल हैं। ऐसी परिस्थिति में, सत्ता के साथ हिस्सेदारी तथा सरकार व॑ 
उक्त नये विशिष्ट वर्ग के! पारस्परिक सम्बन्ध भी संकट में आ गये हैं। जन- 
साम्त्रिक व्यवस्था में सत्ता के साथ मागीदारी सम्भव हो जाती है लेकिन 
राजतन्त्रीय व्यवस्था में जहां कार्यकारिणी का अध्यक्ष केवल राजा हो वही 
सत्ता के साथ हिस्सेदारी की सम्भावना श्रत्यधिक सीमित होती है । भूटाने 
में, राजतन्त्र को विभिन्न हित समूहों के इन्दों को प्रात्मसांत करना बहुत 
भुश्किल होता है । आज की संस्थाओं में वह ततेव मिलना कठिन है जो राजा 
श्ौर जनता के बीच सीधा सम्पर्क करने में सफल हो पाये । सामाजिक ढांचा 
भी इतना लचीला (२९»।णश्या) नहीं है जो राजा व जनता के बीच की 
भूमिका अदा कर सके । वया मह सम्मंव है कि भूटान में उभरते हुए नये 
विशिष्ट वर्ग के हितो की पूर्ति एक सर्वोपरि राजा कर पायेगा ? यह सही हैं 
कि मूटान में आधुनीकरण के कौरण सामाजिक-आथिक तथा राजनीतिक 
समस्याएँ धीरे*धीरे अपनी सर ऊपर उठा रही हैं और राजतन्त्रीय व्यवस्था 
का भविष्य में क्या स्वख्प होगा जो उक्त सम॑स्थाओं का समाधान कर 
धपार्येगी । साथ भे राजतन्त्रीय व्यवस्था के अन्तगंत कौनसे हल हैं जो क्षेत्रीयवा्द, 


प्रामीण जागरूकता प्था जातीय समस्या को अपनी व्यवस्था में स्वीकार कर 
की 
पायेंगे । 


भूठाने की जातौय तैथां सांस्कृतिक विविधता तथा भौगोलिक 
परिस्थितियों ने हिमालयी राज्य में आयिक धघ सामाजिक तनाव व अन्त 
बिरोधों को उत्पन्न होने में अधिक मदद दी है। आज मूटांन कौ जनसख्या 
लगमग 5 लाख झोफी गई हैं तया उसका क्षेत्रफल 46,000 बगगे कि. मी. 
हैं। जनसंख्या का घनत्व मी न केबल दक्षिख-एशियां में अधितु एशिया में 
सबसे कम है अर्थात्‌ भूंटान में प्रति वर्ग मीटर पर 28 व्यक्ति रहते है । 
आाधुनीकरण के अबच्याय के प्रारम्म करने से पूर्व मूटान में न तो आथिक दबाव 
की समम्परा थी और न मूमि की । भूटान की जनता अपने आ्राप में संतुष्ट 
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थी और आ्राधिक व्यवस्था का स्वरूप भी वार्टर व्यवस्था जैसा ही था। 
फिर भी जातीय मित्रता तथा सांस्कृतिक इन्दों के कारण झ्राधिक-सामाजिक 
तनाव उससे पूर्व विद्यमान थे । इसफों समभने के लिए झावश्यक है कि 
भूठान का भौगोलिक तथा जातीय विभाजन को समझें । 
मूटान में तीन मुख्य जातियां हैं जिन्हे हम शारचौप्स (आक्वाट॥095) 
नालोप्स (२४॥०७$) तथा नंपालियों के नाम से पुकारते हैं । शारचौप्स सबसे 
पहली जाति थी जो मूठान के पूर्वी माग में श्राकर बसी थी । शारचौप्स भारत 
के उत्तरी पूर्वी माग तथा वर्मा के उत्तरी माग से आये । मालौप्स (१8095) 
तिब्बत से आ्राकर बसने वाली जाति थी झौर अपने साथ बौद्ध धर्म लाये थे । 
नैपाली लोग भ्रधिकाश हिन्दू जो 9वी शताब्दी के बाद के समय मजदूर 
के रूप में झ्राये, जिन्हे भूटान के दक्षिणी भाग में प्रतिकूल जलवायु 
में काम करने के लिये बुलाया गया था । उक्त तीनो जातियों की संस्कृति, 
धर्म तथा ग्रहमियत भिन्न थी। नालोप्स (२४०७७) भूढान में झाकर 
शासक बन गये झोर मूल निवासी शारचौप्स ($००॥०७$ ) को या तो 
श्रपने अधीन कर लिया या उनको अपने धर्म में बदल कर उनसे शादी 
विवाह के सबन्ध जोडकर अपने मे मिला लिया । नैपाली लोगों को दक्षिणी 
भाग में बसने के लिये सीमित रखा तथा उन्हें राज्य के ऊपरी भाग में आते 
या बसने पर प्रतिबन्ध लगा दिया। भूटान में विभिन्न जातियां अपने-मपने 
जीन मे बसी हुई हैं। शारचौप्स (504०॥09$) अधिकाश पूर्वी मांग मे, 
नालोप्स (7४४095) पश्चिमी व मध्य भाग में तथा नेपाली जाति दक्षिणी 
भाग में । भूटान की भौगोलिक स्थिति का विभाजन तीन भागों में बांटा जा 
सकता है--() दक्षिणी पहाड़ी का निचला माग (2) अन्दरूनी पहाड़ी 
भाग (3) ऊपरी पहाडी भाग [$0फरधल्वए गि। जोड़, विएल साशद्र]993 
एफ़फण प्रांधा2295] 
पहाड़ी का निचला भाग मैदानी क्षेत्र से 7500 मीदर की 
ऊंचाई तक जाता है जो कि 25 कि. मी. है । यह क्षेत्र जलवायु को इष्टि 
से ग्रीष्म है तथा ऊमस रहतो है तथा वर्षा भी काफी होती है । 
लग्मग समस्त क्षेत्र में नैपाली जाति बसी हुई है। नंपाली लोग या 
तो कृषि का घंधा करते है या छोड़ा मोटा व्यापार | इन नेंपालियों को 
ज्ञष दो जातियों से संपर्क करने का न मौका कमी मिलता है श्रौर 
न कानून ने इन्हें संपर्क करमे की छूट दी है। यद्यपि हाल में कानून में 
संशोधन से पारस्परिक संपर्क का झवसर मिलने लगा है लेकिन इस धकार 
थी छूट नगन्‍य है | पिछले 00 वर्ष का इतिहास संकेत देता है कि नैपालियों 
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को मौगोलिंक इप्टि से अंलंग-यंसग सएही रंखां गया है। इस प्रकार के 
ध्यवहार होने से उनकी अपनी सस्क्ृति, [घममें तथा व्यक्तित्व उमर करें'श्रूयाँ 
है। विछते कुछ वर्षों से प्रायिक विंकास की योजनाम्रों के कारण पारस्पारिके, 
संपर्क का दौर शुरू होता दिखाई दियां है | 
मूंटान का दूसरा मौगोंलिक क्षेत्र जिसको आत्तरिक पहांडी भोज कहा, 
जाता है जो कि चौडी नदी घाटियी से भिरा हुम्ना है वह है ; पारो, पुनोरवा, 
बिकू, बूमंलोग तथा ताशीगोग । इन क्षेत्रों में नालोप्स (०४०5) तथा 
भारचौप्स (890८॥0.$) रहते हैं। इन॑ जातियों कौ झ्पनी लग ग्रा्थिक, 
सांस्कृतिक तथा राजनीतिक शैली है। भ्राथिकत तथा राजनीतिक मत्ताका 
भादुर्माव इन्ही क्षेत्रों से शुरू हुआ । मूंठान की स्वयं की झहमियत भी जो 
इतिहास तथा! सस्क्ृत्ति से ग्रोकी जाती है उसका भी श्रीगस्ण इन्ही क्षेत्रों 
से हुआ । यद्यपि शास्चोप्स (500०४००५) पूर्वा आल्तरिक भाग में रहतें 
भाये हैं लेकिन इन निवासियों को बौद्धधर्म में आश्मसांत करने से प्रब 
एकीकरण हो गया है। यद्यपि मूटान के मूल निवासी शारचोप्स जी तिब्बत 
को सस्कृति के साथ घुल-मिल गयें हैं लेकिन फिर भी श्राज वे भ्रपनी झलग 
संस्कृति, परम्परा, रहने के तौर-तरीके आदि के निर्वाह करने मे एक गौरव 
अनुभव करते हैं ॥ उनको देखने से मह झ्रभी भी लगता है कि वें गझ्पनी 
परम्पराप्रों में जकड़े रहने में एक धुख भ्रनुभव करते हैं। परस्तु भूढान में 
आधिक विंकांस की गति धीरे-धीरे बढ़ रही है जिसके फलस्वरूप यहां के मूल 
निवासियों पर भी उसका प्रभाव॑ देखने को मिलता है । एक काला पहाड़ 
(8]2०८ (०एशांश्ा।) जिसने पूर्वी माय को पश्चिमी भाग से विल्कुल भ्रलग 
कर रखा था। भ्रव संचार व्यवस्था उपलब्ध हो जाने से दोनो क्षेत्रों के लोगो के 
बीच झ्रासानी से सम्पर्क होने लगा है तथा एकीकरण का भाव भी देखने को 
मिलता है। 
जहाँ तक भूटान॑ का ऊपरी हिस्सा है (0990 प्लाग॥495) बह 
उत्तरी भाग कहलाता है जो अधिकतर वर्फ से ढकां रहता है जिसके कारण 
धहां बसने वाले लोग नही के वरांवर हैं। इस सीमा को भोग भूटान को 
तिब्बत से भी जोड़ता हैं। इस हिस्से में चॉरागांह अधिक होने के कारण 
जानवरों की चराई के लिये ४४८५ भेज दिये जाते हैं. झ्औौर भूठान में रैंक 
मंवेशी की महत्वपूर्ण पूजी भी हैं । 
भूंटान के तीन मुख्य क्षेत्रों मे जनसंख्या बंदी हुई हैं और तौनों जगह 
अपने-अपने तरीके से जीविकोपार्जेन करने का रास्ता भी उन लोगों के पार्स 
है । शासक वर्ग के श्राथिक हितों में हस्ततेप या हिस्सेदार वनने का प्रयास 


किसी भी दिशा से नही हुआ । मूटान के मुल निवासी शारचौप्स (59००0.5) 
यदि पूर्वी क्षेत्र मे अपनी अर्थव्यवस्था अलग से चलाते थे जिसे हम स्वयं में 
पर्याप्त कह सकते है तो दक्षिण में मैपाली लोग कृषि तथा लघु उद्योगों के जरिये 
अपना जीविकोपाजंन करते रहे । जहा तक भूटान देश की महत्त्वपूर्ण ग्रथेव्यवस्था 
पर नियंत्रण उन लोगों का रहा जो तिब्बत मे आये थे और अपने साथ बौद्ध घर्म 
भी लाये थे जिसको उन्होने लागू किया । देश का व्यापार तथा ए508 70०8४ 
पर नियन्त्रण 'पि्ठ४9०$ (नालयौस) का रहा । बौद्ध मठों तथा उससे 
सम्बन्धित धामिक परम्पराओ्रो पर इन्ही लोगों का नियन्त्रण है। झामतोर से 
हर बौद्ध परिवार से एक पुरुष वर्ग को भिक्षु (॥४०४१) बनने के लिये भेजा 
जाता रहा लेकिन वर्तमान सन्दर्म में भव यह परम्परा का निर्वाह कम हो 
रहा है । कम होने का कारण केवल यही है कि मूटात में आ्राथिक विकास मे 
अपनी गति को ठीक दिशा में मोड लिया है भौर लोगों की आर्थिक विकास 
के सहयोग की श्रावश्यकता है । 


उक्त गतिविधियो से दो भ्रमुख बातें (त्तत्व) उभर कर झाते है :-- 


(2) मूठानी समाज का इृष्टिकोश तथा दशेन वहां के इतिहास की 
गतिविधियों से निर्माण हुआ है । जहा तक इतिहास की गतिविधियों का प्रश्न 
है बह पणायंम तथा प्रतिद्वन्द्रता तथा शोषण से परिपूर्णा है ॥ भूटान की 
सामाजिक व्यवस्था पर पूर्ण नियन्त्रण तथा झाधिपत्य धामिक तथा लोकिक 
मठाधीशो का था तथा मत्ता को प्राप्त करने का निरन्तर संधर्ष एक ग्राम 
बात समभी जाती थी । इस प्रकार की घटनाओओरों ने भूटानी समाज के हर सदस्य 
में अविश्वास व कुटिलता का भाव भर दिया तथा "मूल्यों की व्यवस्था' को 
पूर्णतया मककोर दिया । 9वी शताब्दी के श्रन्त तक पारस्परिक संघर्ष तथा 
अस्तित्व के लिए हमेशा लडते रहने का तौर-तरीका लगातार चलता रहा । 
इसलिये हर मूटानी व्यक्ति में यदि अविश्वास व सन्देह की भलक दिखाई देती 
है वह केवल ग्रतीत के अनुमव का परिझाम है। झाज आधुनीकरण तथा 
आर्थिक विकास की योजनाओं का काम शुरू सोने के बावजुड़ + पनपी 

हुई बुराइयों श्रमे तक गीम८ सही । कक सा 
देती हैं । 
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भूटान को एकान्त रहने की नीति तक अपनी संस्कृति व परम्परा की 
रक्षा करने का रढू संकल्प कुछ और वर्षों तक निम जाता यदि चीन की 
तिब्बत मे गतिविधियां शुरू न हुई होती । चाहे वह ग्रह नीति हो या विदेश 
नीति-परिवर्तन तमी होता है जब कोई विशिष्ट परिस्थितियां अस्तित्व के लिये 
चुनौती बनकर सामने नही आती । चीन ने 959 में तथा 962 में क्रमशः 
जो कुछ तिब्बत तथा मारत के साथ व्यवहार दिखाया वह मूठान के लिये 
अत्यधिक भय व आतंक प्रस्तुत कर देने वाला था। भूटान को इस 
प्रकार की असाघाररा परिस्थितियों से विश्वास हो गया कि अब पुरानी नीतियों 
में परिवर्तत करना अपरिहार्य है । यदि वह अपना अस्तित्व सुरक्षित रखना 
चाहता है। उक्त घटनाओं के घटित हो जाने के वाद ही मूटान ने अपने 
दरवाजे भारत के लिये खोल दिये और पंचवर्षीय योजना का गठन हुआ । 


960 से पूर्व मूटान की अर्थव्यवस्था का स्वरूप केवल बार्टर 
व्यवस्था के समान था। चावल तथा हाथसे बुने हुए कपड़े ही वार्टर के 
माध्यम थे। वहू रुपया जो भारत सरकार की ओर से 7९०१० के रूप में 
मिलता था, उसका श्रयोग या तो आवश्यक वस्तुओं के खरीदने मे खच होते 
थे या राजा के शाही ठाठ बाट संजोने में। भूटान के दक्षिणी भाग मैं 
बसे नेपाली लोग ही शेप थे जो या तो कृषि के माध्यम से या लघु उद्योगों के 
सहारे से भारत की सीमा से जुड़े हुए व्यापारियों के साथ मुद्रा का आदान- 
प्रदान तथा उसमे कुशलता प्राप्त कर चुके थे । 


तिव्वती संस्कृति तथा धर्म का वर्चस्व तथा आधिपत्य जो वर्षो से रहा 
अब आधुनीकरण के प्रारम्भ करने से संकट में दिखाई देता है । अब नेपाली 
जातीय समस्या तिब्बती धर्म द संस्कृति के ब्चेस्व को प्रभावित करने लगी 
है। अनुमान से नेपाली जतसलत्या आज लगभग भूटियाओं के बराबर हो गई 
है जो एक चिन्ता का विपय बन चुकी है। परिवार नियोजन की योजना 
एकपक्षीय नेपालियों पर लादी नहीं जा सकती । इसलिये तिब्बती लोगों की 
जनसंख्या की बृद्धि के लिये योजना सोची जा सकती है ! नेपाली लोग बहु- 
पत्नोय जाति होने के कारण जनसंख्या तीक्षगति से बढ़ती है ॥ नेपासी लोगों 
की वृद्धि 2.8% यति से बढती है । जबकि मूटियाओं की .8% से । भाने 
वाले कुछ वर्षो में मय यही है. कि कही नेपाली लोग भूटियाओं से अधिक न 
बढ जायें जिसके फलस्वरूप वर्थों से चला आ रहा आधिपत्य हाथ से न निकल 
जाय | यह कोई आसान समस्या नही जिसका कोई हल निकल आये । साथ में 
भूठान एक इतना छोटा देश है जिसको और अधिक जनसंख्या की आवश्यकता है 
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जिससे देश के आ्थिक विकास में लोग योगदान दे सहे। पस्िविकम का 
उदाहरण मूटानी शासकों के यामत्रे है जहां मेपाली जनसंरया मे सिक्रिकम का 
नवशा ही बदल दिया । 


दक्षिणी भाग में रह रहे नेपाली लोगों का आ्थिफ-राजबैतिक संस्वाओं 
में उबित स्थान न होने के कारण भी नेपालियों में घोर असंतोष है । पूर्व व 
व्तंमान नरेश ने तेपालियो को राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने के कुछ प्रयास 
किये हैं जिससे राष्ट्रीय चेतना का भाव समग्र रुप से जाइत हो । ऐसा कहा 
जाता है कि अब नेपालियो को आथिक-राजनीतिक मुख्य धारा में लाया जा 
रहा है और वह असतोप कुछ कम मी हो रहा है लेकिन जिस गति से 
नेपालियों को सुविधाएँ मिलनी चाहिये वसा नहीं हो रहा है। धर्म व भाषा 
दो महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिन पर नेपालियों की शिकायत है। भूटान सरफार ने 
नेपालियों की धर्म व भाषा को प्रोत्साहन देता शुरू कर दिया है। पहले 
नेपालियों को अपने त्यौहार मनाने की स्वतंत्रता नहीं थी लेकिन अब यह छूट 
उनको दे दी गई है। पहले भूठान का राष्ट्रीय दिचस कैवल थिंफू राजघानी 
के आस-पास ही मनाया जाता था लेकिन अब दक्षिणी नेपाली भो स्ट्रीय 
चेतना की परिधि में आ चुके हैं और उसका महत्व समभने लगे हैं । 
अन्तविवाह भी सपन्न कराने की ढील मिल चुकी है। राजा की बहिन की 
शादी एक नेपाली भूटानी से हुई है, यह इसका एक ज्वलंत प्रमाण है । अब 
राजा की ओर से नेपानियों में राष्ट्रीय चेतदा जग्राने के लिए विशेष ध्यान 
दिया जा रहा है ॥ 


ऐसा परिवर्तन करने के बावज़ुद भी आर्थिक-सामांजिक ढचे में 
विरोधाभाम दिखाई देते है। राष्ट्रीय भावना तथा एकीकरण तभी संभव है 
जब आ्थिक व राजनीतिक सस्थाएँ नेपालियों को सत्ता के पटल पर समान 
अवसर प्रदान कर सके । छोटी मोटी सुविधाएँ केवल मन वहलाने की तो हो 
सकती हैं लेकिन ठोस, दस दिशा में सुघार भ्रभी दिखाई नही देता । भूटान के 
धघम्मे व तिब्बती भाषा व उसकी संस्कृति में विरोबाभास होने के कारण 
राष्ट्रीय चेतना का भाव नेपालियो में आज समभव नही । भूटान में कोई ऐसी 
शक्तिशाली धर्मे-निरपेक्ष था उससे जुड्ाा हुआ संस्थागत झाधार नही है । 
यद्यपि राष्ट्रीय एकता के लिए एक परिषद्‌ का गठन क्रिया गया है जिसके 
सदस्य केवल राजा के सगे संबंधी लोग हैं जिसमे उसके बहन का पति भी है 
जो नेपाली है । परन्तु समस्या सांस्कृतिक, घामिक तथा भावुकता से जुडी 
हुई है। सत्ता (7०८), चाहे थरायिक हो या राजनीतिक, एके सीमा के 
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बाद तक सामेदा री हो सहृतो है उप्तके परे नहीं । मूठान का समस्त शाही 
परिवार उक्त समस्‍या से ग्रस्त है। एक भोर नेपालियों से यह श्रपेक्षा है कि 
वे राष्ट्रीय चेतना की मुख्यघारा से जुड़ जाये शौर दूसरी झोर उन्हें प्राधिक- 
राजतीतिक सुविधाओं से वचित रखें-ऐसा होना संभव नगर नही झाता । 
भूटान का राजतंत्र तथा वहा के लामा लोग या धामिक मठाधीश मूठान की 
सास्कृतिक तथा ऐतिहासिक अहमियत की रक्षा कर सकते हैं। जहां तक 
दक्षिण में रह रहे नेपालियों का मुख्यधारा में जुड़ जाबा, झ्राज की 
परिस्थितियों को देखकर नही लगता । 
मूठानी समाज को भी पदोसीपान की स्थिति में भर दिया है। जहा 
तक बौद्ध समाज की बात है--वह बर्गंहीन तथा जातिविहीन है लेकिन 
पिछले 20 वर्ष के ग्राधिक विकास ते विषमताएँ उत्पन्न कर दी हैं। 960 
से पहले भूटान की भ्रथ॑-ब्यवस्था स्वय में पर्याप्त कृषि से जुड़ी बार्टर व्यवस्था 
थी जिसने आ्िक-सामाजिक ढाँचे को उन परम्पराश्ों तथा संस्कृति को 
अभ्रपनाने में सहायता की जिसका श्राथिक इध्टिकोश अत्यधिक सीमित तथा 
नियंत्रित था । मह सीमित आर्थिक इष्टिकोश केवल शाही परिवार तथा कुछ 
लोगों से निरमित उच्च बर्गे व्यापार तथा श्राधिक गतिविधियों से जुड़े हुए थे । 
राज्य फी झाय अधिकांश स्वरूप में हुआ करती थी, नगद रुपयों मे नहों । 
श्रम तथा कृषि से उलादित चीजें ही राज्य की एे०भथ्यपल हुआ करती थी | 
थोडा बहुत नगद रुपयों की भ्रावश्यकता की पूर्ति या तो फए॑ं5४ तंप्रा॥ से 
हो जाती थी या भारत सरकार के द्वारा दी गई बाविक,$79509 से । 950 
के प्रारम्भिक काल में मूटान का एिव्सथाग्र८ ऊ्रत8८४ 400 लाख रु. 
(एक करोड़) से भी कम था। 96 के बाद से वार्टेर अर्थव्यवस्था समाप्त 
होती गई भौर उसका स्थान मुद्रा ने ले लिया । मुद्रा के चलन हो जाने से 
'मूठान के विकास में एक जीवन झा गया है । उक्त विकास में भारत सरकार 
को श्रेय देता झतिशयोक्ति नही होगी । जो मूठानी लोग श्राथिक विकास में 
सहयोग देते रहे वे एक नये उभरते वर्ग के रूप मे सामने झ्ाने लगे है और 
उनका एक विशिष्ट वर्ग हो गया है। यह नया वर्ग शिक्षित है, युवक है, 
कम रुढ़िवादी है तथा इसकी जडें संपन्नता व समृद्धता से ओत-प्रोत हैं। इन 
20 वर्षों मे यह वर्ग भूटान के नये सामाजिक ढाचे में महत्त्वपूरां तपका 
उभर कर झाया है । परस्परावादी-रूढ़िवादी भिक्षुव लामा लोग अ्रव नये 
उभरते हुए बर्ये के सामने पिछड़ से गये हैं। भूटान का भविष्य अश्रव नये 
वर्ग के हाथों मे जाता हुआ दिखाई देता है। यद्यपि राजा का यह निरन्तर 
प्रयास हैं कि भूटान की संस्कृति व परम्पराझ्मो की कीमत पर नये धर्म के 
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नये-मये मूल्यों का सामंजस्य या संतुलन तो बना रहे लेकिन नये मूल्य या 
प्राघुनिरोकरण का पक्ष देश पर हावी मे हो । 960 से पूर्व विशिष्ट वर्ग 
कैबल परम्परावादी या लामा या भिक्षुप्रों का एक समूह हुप्रा करता था जो 
राजतंत्रीय प्यवस्था को मजबूत रसने में सहयोग देता था। धीरे-धीरे इन 
लोगों की शक्तिया तथा सुविधायें ?(00]० ०७५६ ने ले ली हैं. और 'ै०ागा७ 
कथा लामाग्रों को उन सर्भी सुविधाप्रों से वंचित कर दिया है जो उन्हें सहज 
ही प्राप्त हो जाती थी । एक ज्वलंत उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा कि 
मेठो के पुजारियों को किस प्रकार झाधुनिक बताया जा रहा है या उनके 
दकियानुसी विचारों या दृष्टिकोण में परिवर्तन के लिये कया शैली प्रपवाई 
जा रही है। 'रे0/४$ या पादरियों को भी देश के प्राथिक विकास में 
सम्मिलित फरने का प्रयास हो रहा है यो इससे पूर्व नहीं था। अतः 
सामाजिक स्तर पर परिवतंन स्पष्ट दिलाई देने लगा है। नया विशिष्ट 
चर्ग श्राक्रामक है और परम्परा का केवल झ्रावरण रखने पर विश्वास 
करता है । पुराना वर्ग भव घूमिल हो रहा है लेकिन बिना किसी शक्ति के 
उसे किसी न किसी क्षेत्र में लगाये हुए है। इस प्रकार नये मूल्यों की 
व्यवस्था उभर रही है तथा पुराना परम्परावादी आधार धीरे-धीरे समाप्त हो 
रहा है | रोचक बात तो यह है कि जो लोग पुरानी दकियानूसी विचारधारा 
से चिपके हुए थे , वे ग्रव देश के झ्राधुनिक आर्थिक विकास की शैली को 
अपनाने में प्रपना गरवे समभते है श्रौर पुराने मूल्यों व विश्वासों को हेय-इप्ठि 
से देखते हैं । प 


वर्तेमान संदर्म॑ मे चिन्ता इस बात से नही कि पुराने मूल्य समाप्त से 
होते दिखाई देते है बल्कि चिन्ता तो भूटान की राजतंत्रीय व्यवस्था में इस 
बात की है कि भूटान में उभरता मव्यम वर्ग पूर्णेरूपेणः परिभाषित संस्थागत 
व्यवस्था की अनुपस्थिति में स्थायी ग्राधार प्रस्तुत करने में असमर्थ दिखाई 
देता है | देर से या जल्दी एक दिन चला आ रहा परम्परागत संस्थाओं में 
आशिक संशोधन लाना होगा तथा विक्रासशील समाज की आवश्यकताओं 
के अनुकूल नया ढाचा प्रस्तुत करना होगा । किसी भी व्यवस्था को स्थायी 
रखना है तो उसमें सस्थागत परिवर्तन समय के अनुकूल निरन्तर करने 
पड़ेंगे । उसके बिना व्यवस्था संड जातो है और उसको स्वीकार नही किया 
जाता । उदाहरण के लिये, भूटान में आज झाथिके-राजनीतिक-धामिक 
संस्थाम्रो का स्वरूप किसी भी प्रकार से उठते हुए नये मूल्यों के साथ 
लारतम्प नही रखने । नये सामाजिक ढावे का इष्टिकोण झाथिक विकास 
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के साथ ददल रहा है ५ शुद्मन की संसद (राष्ट्रीय समा) का स्वह्प धमी भी 
परम्वरागत है और उस्तमें कोई जीवन नझर नही भातए क्योकि राष्ट्रीय सभा 
एक प्रकार से राजा वा पर्पाय है। राष्ट्रीय सभा वा यद्यपि जन्म दो | 952 
में ही हो गया था । लेकिन जहां तफ राष्ट्रीय समस्याप्रों का प्रश्त है--संसद 
एक भूफ परिषद्‌ है। राष्ट्रीय मा में प्रौठर्निधिर्द भो विपमताप्ों से युक्त 
हैं। उपमें नये वर्ग का प्रतिनिषित्व नही के वरावर है। राष्ट्रीय समा में 
छावजनिक समघ्याप्रों मा विवादों के छिपे यहई स्थान सही है । राजनीतिक 
तथा आाथिक समस्याओं के बारे भे संसद कोई वहस नहीं करती । यह ठीक है 
कि इस प्रकार की स्थिति ज्यादा दित तक नहीं चल सकती | जहाँ हक 
स्थायालप व्यवस्था का प्रश्न हो था वर्गर्धकारिणी का प्रश्न हो-ये दोनों 
संस्‍्याएँ प्रभी भी प्राचीन ढांचे पर चल रही हैं, जवकि नये वर्ग की विश्वार- 
धारा तथा इप्टिकोण अ्राछुनिक है । दोनों का तारतम्य या समन्‍्दय कितने 
दिन तक चलेगा-समय बतायेगा । भूठान भाज के संदर्भ मे बाहरी देगी से 
अपने विक्रास के लिये पर्षोप्त मात्रा में मदद लेने लगा है और विकासके लिये 
मूलमूत प्रावश्यकतताओं के लिये वे सावन भी जुटाने हैं जिनके दाला नहीं जा 
सकता ६ ऐसी स्थिति से रा्ट्रीय प्रश्न यही है कि भूटान की आ्राथिक नीति 
का क्‍या भ्रारूप हो जी बदलती हुई परिस्थितियों के साथ ग्रच्छा संतदुलन 
बनाये रखे । राष्ट्रीय प्रश्तों के बारे भें निर्णय लेने की वर्तमान व्यवस्था 
शायद एक छोटे से विशिष्ट वर्ग की सहायता से काम चल जाय लेकिन ग्राने 
वाले घर्यीं के लिये वर्तमान व्यवस्था पूर्णतया न केवल अ्रनुपयुक्त है भ्रपितु 
आपत्तिजनक भी बन जाय | निराशाएँ, कुठाएँ, असफलताएं शायद देश भें 
झ्राधिक व राजनीतिक उलभर्ने पैदा कर दें । जब तक पुरानी संस्थाओं में 
पुनः बदलाब नहीं आयेगा तथा उनमें पुनर्गठन की दिशा में नही सोचा 
जाथगा, भूटान उन सभी समस्याओं से घिर जायगा जिनसे भ्रन्थ विकासशील 
देश पीड़ित हैं। मरीब व झमीर के बीच विपमताएँ अ्रधिक गहरी होती जायें 
तो सामाजिक अमतुलन पैदा हो जाता है और विद्रोह की भावना घर कर 
जाती है । जातीम समस्या अपना उग्र रूप घारण कर सेती है और कुछ दिन 
वादे वह राजनीतिक व्यवस्था में अ्रसंतुलन ला देतो है। श्रतः समय की 
मर्यादा में याजतंत्रीय व्यवस्था मे कुछ इस प्रकार का परिवर्तन भ्रवश्य हो जो 


वर्दलती हुईं परिस्थितियों के दवाव को सहन कर सके और तनाव को कम 
कर सके । 


भूटान का आधिक विकास 960 के बाद श्रारम्भ हुआ । इससे 
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पूर्वे श्राथिक ढाच्य स्थायी, स्वयं में संतुप्ट तथा भूमि व श्रम के वीच संतुलन 
की ह्थिति थी। बाहर की दुनिया से संवर्के न्यूनतम था| 960 के बाद से, 
यद्यपि ग्रापीण् ढांचा ददला नहीं है, एक नया भाधुनिक वर्ण उभर कर झा 
रहा है जिसके ऊपर ग्रव तक नियत्रणा था। 96] के बाद जब देश के 
विकास की धक्रिया पंचवर्षीय योजना के रूप में शुरू हुई तो ग्राथिक दृष्टि से 
वहां के समाज पर प्रभाव होना झ्परिहायं था। 97] में भूटान संयुक्त 
राष्ट्र संघ का सदस्य यना । संयुक्त राष्ट्र संय की प्र्थ-ब्यवस्था ने भूटान को 
ग्राथिक महायता देना शुरू किया । 97] तक भूटान भारत से शत-प्रतिशत 
सहायता लेता था झ्रोर निर्मरता की स्थिति कुछ हल्की हुई जब भूठान नें 
भारत से अतिरिक्त विदेशी सहायता लेना शुरू किया। भूटान की तीसरी 
पचवर्षीय योजना में भूटान ने अ्रन्य स्रोतों से 75.8 मिलियन रुपये की 
आध्िक सहायता ली तथा चौथी योजना में राशि बढ़कर 93 मिलियन 
हो गई । पाचवी योजना में भूटान ने विदेशी सहायता 524 मिलियन श्पये 
ली और भारत की सहायता 349 मिलियत रुपये रही । इस प्रकार भूटान 
की नीतियो में परिवर्तत दिखाई दिया जहां तक श्राथिक सहायता लेने का 
प्रपन है। यह बात स्पप्ट है कवि मूटान भारत पर आधर्िक दृष्ठि से पूर्ण 
निर्भर नही होना चाहता था श्रौर इसी इच्छा ने भूटान को पन्य देशों की 
ओ्रोर देखने के लिये बाध्य किया। दूसरा परिवतेंन जो भूटान की नीति मे 
दिखाई दिया वह यहकि 97 के वाद से भूटान की आशिक नीति का 
प्रारूप या गठन स्वयं मूटान के प्रशासक ही करते हैं। इससे पूर्व भूटाव की 
आाथिक नीति के बारे में भारत का योजना झायोग देखता था ॥ 
]972 में भूटात का स्वयं योजना झायोग का जन्म हुआ जिसकी 
देख-रेख स्वयं राजा करते हैं! इन परिवतंनों मे भारत पर पूर्ण 
निर्मंरता को कम किया है। इस आयोग के तीन भाग कर दिये गये है -- 
], कशाशा॥ह 2. रि०४००7८८४ 3. $045005 । ऐसा विभाजन करने के 
बावजूद भी काम उस पद्धति से नही हो पाता जैसा होना चाहिये । कारण 
यह है कि अनुमवी व तकनीकी कर्मचारियों की कमी होने के कारण लोगों 
की जिम्मेदारी एक दूसरी जगह बदलती रहती है। कार्य की कुशलता तथा 
गति में घन्तर आ जाता है। ऐसा होने से निर्णय लेने का बिन्दु अन्तिम रूप 
से राजा पर ही केन्द्रित हो जाता है । लेकिन उक्त दो परिवर्तवों से भारत 
पर शत-प्रतिशत निर्मेरता को झशतः कम किया है। ऐसा विश्वास किया 
जाता है कि पूर्ण निर्मरता राष्ट्र की सार्वंभीमिक भाव में कमी ला रहा था 
और उसके अन्तर्राष्ट्रीय दर्जे में कुछ फर्क पड़ने लगा था ! इसलिये यह 
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प्रावशधक समझा गया कि भारत पर पूर्ण निम्मेस्ता में शीघ्र कमी हीनी 
चाहिये और उप्त दिशा में काम हुआ ॥ 23. के 
पंचवर्षीय योजनाओं को प्रमल में लाने के मांगे में बहुत”सी बाघाएँ 


ग्राती रही हैं । उसमें सबसे पहली बाधा तो गही कि भूठाद की अधिकांश 
जनसंख्या कृषि में लगी रहने के कारण कुशल तथा तकनीकी श्रमिकों की 
कभी प्रांती रही है तथा इस प्रकार की कमी आने वाले वर्षो में भी रहेगी क्योंकि 
जनसंख्या का वितरण ही कुछ इस प्रकार का है! यद्यवि ग्रामीण लोगों की 
शहर के आर्थिक प्रलोमत का अभियान शुरू तो हुमा हैं जिसने गांव वालो 
को काम तथा अधिक पैसा मिलने के लालच से शहर की ओोर गतिशील 
बनाया है लेकिन प्रभाव केवल झांशिक है। चूकि शिक्षा तथा आर्थिक 
ग्रवसर श्रव भ्रधिक मात्रा में उपलब्ध हो रहे हैं इसलिये नई पीढ़ी के युवा 
बर्गे पुराते धेघों भानि कृषि का काम अब छोडने लंगे हैं और आधुनिक व्यापार 
तथा धंधों में अपने आपको लगाते लगे है। दूसरा सामाजिक परिवर्तभ 
जो आाधुविफीकरण तथा आाथिक विकास के साथ हो रहा है वह है 
"मूल्यों का परिवर्तन! । नई पीढ़ी का युवा वर्ग अब थामिक भिक्षु या 'शै०ण॥६ 
बनना पसंद नही करते । पहले 'र्शणाप बनना एक गये की बात समझी 
जाती थी। यह गये की भावना धीरे-वीरे समाप्त हो रही है। इसमे प्रकार 
भ्राथिक विकास के मूल्य व्यवस्था में भारी परिवर्तन हो रहा है । 
उल्लेखनीय है कि अब तो काफी अधिक संख्या में ऐ/०४८७ लोग देश के आधिक 
विकास में आगे आने के इच्छुक हो रहे हैं झ्रोर वे धार्मिक कर्मकाड से मुक्ति 
पाना चाहते हैं ५ (०४४६ की सस्या तो दत्ताई नहीं जा सकती लेकिन सकेत् 
बराबर मिल रहे है कि भाथिक विकास व आाधुनिकीकरण में घामिक 
कर्मकांडियों को भी किसी हद तक श्राकवित किया है।« 
दूसरी पंचवर्षीय योजना भे कुल घन राशि पहली से दुगनी हो गई । 
इस योजना में प्राथमिकताएँ बदलीं झ्लौर सड़क निर्माण से प्तामाजिक सेवाग्रो 
पर प्रधिक जोर दिया सया + शिक्षा पर 8%, कृषि पर 4% तथा स्वास्थ्य 
पर 58% भ्रावागमन के साधनों पर केवल 4]% घट कर रह गया। इस 
योजना में मुद्रा का चलन प्रधिक गति से हुआ तथा मध्यम वर्ग भी इसी 
पवधि में भ्रधिक उमर कर प्राया । एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भी घटित हुश्ना 
जब 968 भे प्रसासनिक व्यवस्था में मंत्रिमंडल का जन्म हुआ । राजा ने 
पंत्रिपंडल के अध्यक्ष होने की भूमिका स्वीकार की । इस प्रकार राजा से दो 
प्रकार की भूमिका धदा करना धारम्भ किया। एक और देश का अध्यक्ष 
भौर दूमरी शोर सरकार का भ्रध्यक्ष । यह बात स्पष्ट हो गई कि झव भविष्य 
में प्रधानमंत्री का पद, जो 965 तक जीवित रहा, कभी भी पनर्जीवित 
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नही होगा प्रौर उसे हमेशा के? लिये समाप्त कर दिया गया। यह परिवर्तन 
एक महत्वपूर्ण वरिव्तंत था जिसके प्रस्त्गंत राजा प्रत्यया रूप से प्राविक 
विकास में राफ्रिय माग ले सकता था । 


जहां तक मुद्रा ($॥०॥८७) का घलन का संबंध है--इसने रहने के 
तौर तरीके में बदलाव प्रस्तुत किया तथा सुद्रास्फीति भी भूटान में दिसाई 
दी । घू कि योजनाप्रो फे लिये प्रतिबद्धता होने के कारश भूटान में रवणा०) 
तथा शा का प्रवेश एक साथ हुमा । इसलिये वस्तुपों की कीमतें मी 
उपभोग को मात्रा बढ़ने से ऊंची हो गईं । चीजों की कीमतें दुगनो हो गईं प्ौर 
प7४0एटप्रश 0050 भी उसके साथ बढ़ गई । एक झाग प्रादमी एक नये 
स्थरूप में उभरने लगा। एक प्रकार से, एक पिसान को भझपनी उत्पादित 
बस्तुओों की कीमत दुगनी मिलने लग गईं । दूसरी ओर उसकी भावश्यकताएँ 
भी उसी गति से बढ़ी । वार्टर प्रथ॑व्यवस्था में एक व्यक्ति भपने चावल के 
बदले हाथ का बना हुआ कपड़ा लेकर अपने परिवार की भ्रावश्यकताओो की 
पूर्ति कर लेता था। लेकिन मुद्रा व्यवस्था में भ्रव कपड़ा बाजार में विकने 
लगा जहाँ हाथ के बुनने वालों को ऊँचे दाम मिलने लगे। लेकिन हाथ के 
बुने हुए कपड़े की कीमत इतनी ऊंची हुई कि भारत के व्यापारियों ने उसी 
प्रकार का कपड़ा बनाने की सकल करना शुरू किया जिससे अधिकतम लाभ 
प्राप्त हो सके । भारतीय व्यापारियों ने भूटान मे प्रवेश करना शुरू किया 
और स्थानीय व्यापारियों को श्राथिक इष्टि से घाटा होने लगा । सरकार 
को भ्रूटानी परम्परागत के स्वरूप के बने हुए कपड़ो पर बाहर से आना वन्द 
कर दिया जिससे स्थानीय व्यापारियों की जीविकोपा्जन पर प्रभाव न पडे । 


तीसरी पंचवर्षीय योजनाओो में राशि बढाकर 35%, हो गई जिसके 
अन्तग्गंत सामाजिक सेवाग्नों के कार्यों को अधिक प्राथमिकता दी गई 
तथा झावागमन (उ7&75907:&00॥) पर राशि घट कर 20% ही रह गई ! 
शिक्षा के मद पर राशि 9% बढ़ गई। कृषि 7% बढा दी । सामाजिक 
सेवाझो पर कुल 0999 बढ कर 27% बदृद्धि की गई। एक महत्वपूर्णो 
परिवर्तन जो इस योजना में दिखाई दिया वह यह कि भूटान ने भारत के 
अतिरिक्त अन्य देशो से ग्राथिक सहायता लेना शुरू किया । संथुक्त राष्ट्र संघ 
से सहायता 3% बढ़ गई तथा आन्तरिक ख्रोत में अर्थव्यवस्था की दृद्धि 
7% हो गई । इस योजना के अन्तर्गत यह भी अ्रहसास हुआ कि भूटान अपनी 
सार्वभौमिक भाव को अच्छी तरह पहचानने लगा है तथा अन्‍्तर्राप्ट्रीय 


कक 
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आकाक्षाओं की पू्ठि के लिये पंहीय राज्य भरसक प्रयत्न मैं 20208 | 

भूटात अपनी योजना आयोग के कार्यक्रमों के प्रति प्रतिबद्ध दि हक कल पी 
आशिक विकाए पे लण जाएे के कारण शन्य आावश्यकतामा, का 8५ हुप्र की 
तकनीकी विशेषज्ञ लोगों की ग्रवश्यकता महसूस होने लगी ) 'बरई 
वो विशेषज्ञता हांसित करने के लिये विदेशों में भेजा गया । भधिदः कुशल तथा 
होशिमार विद्यायियों को विकास के कार्येक्रमो में लगा दिया बंप छषा कुछ 


पढ़े लिछे युदाप्रों को प्रशासनिक पदों पर अत्सीन कर दिया गधा । 


चौथी मोजना के झन्तगत आाथिक विकास से संततस्त कृषि, प्रौद्योगिय 
पक्ष, पए0० 9०फद तथा ०८४४9 थे । कृषि को अधिक प्राथमिकता दी 
गई) कुल खर्चा )06 मिलियन ₹० का 29% कृषि पर झर्च करने 
की योजना रखी गई--उद्योगो पर 6% । ऐसा केवल इसी उद्देश्य 
है किया गया कि भ्रघिकाश लोगों को आर्थिक लाभ हो ) भारत अभी भी 
सर्वाधिक झ्थिक सहायता (यानी 77%) में देने मे नाम लिखवाता रहा । 
एप 8५४७७ से शहायता 3% से बढ कर 8% हो गई (यानी 6 
गुनो) । प्राधिक तथा राजनोतिक दृष्टि से भूटान ने दो वाघाओं पर विजय 
प्राप्त की । एक तो यह कि भूटान की गणुना शन्तर्राप्ट्रीय क्षेत्र से 
विकासशील देशो में भ्रांकी जाने लगी और दूसरी झोर यह कि या यों कहा 
जाय कि भूटान भ्रपनी 7वीं शताब्दी की छवि से दूर हो गया। राज- 
नीतिक इप्टि से राष्ट्रीय चेतना वी वृद्धि में सहायता मिली ६ राष्ट्रीय स्तर पर 
आधिक विकास अब एक सूत्री कार्यक्रम वन कर सामने भाया | शिक्षा पर 
भ्रधिक जोर देने के कारण ॥७४८५ 0०% से बढ़ कर 0% ही गई 
2भंशा 70९ए९[७ए०८ए०६ 869४ के सर्वेक्षण से इस चात बे पृष्दि होती है 
कि भूटान ने आ्रायिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रों मे काफी विकास किया है । 
96] मे भूटान में एक भी प्रशिक्षित भूटनी नही थ| १ 96 कं लगभग 
सभी दिभागे मे प्रशिक्षित भूटानी तैयार होकर विभिन्न विभागों को कुशलता 
से देख रहे हैं 


पाचवी योजना के अन्तग्रत जो पांच वर्षे की ऋ होकर 6 चर्ष की 
मानी गई है (98]-987) 


' “विशेष प्राथमिकताएँ अधिकांश लोगों का 
राप्ट्रोध स्तर पर सक्रिय होना तथा विकेद्रोकरण की नीति जो गांव दर 
पहुँचानी हे । 


अन्ना आलम आओ 0 आत्म. 


42 


पड़ा है भझौर उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाएगा। देश के मूल्यों की व्यवस्या में 
परिवतंन हो रहा है तया और अधिक परिवतेत होते को संभावना है। 
प्राधिक विकास हर देय में संस्कृति तथा पुरुषों में परिवर्तत करता रहा है । 
इमलिये भूटान कोई भ्रण्वाद नहीं होगा । 


यद्यवि भूदान में निर्माण तथा सामाजिक सेवाग्रों के कार्मो में 796 
के बाद से समातार प्रगति हो रही है लेकित फिर भी भूटान की प्र॒य॑व्यवस्थ 
का मूल स्वद्प परम्परागत ही है । 90 प्रतिशत लोग कृषि तथा पशुपालन 
के माध्यम से ही जीविकोपार्जन करते हैं । भूदान का 0799 (6085 
ताल शिण्वपत)) 500 ॥शी|णा रए है तथा प्रति व्यक्ति स्‍्राय 
लगभग 25 इतर है जो दुनिया में सबसे कम झांकी गई है। कृषि तथा 
उससे सम्बन्धित उद्योगों से जो उत्पादन होता है बह सम्पूर्ण घरेलू 
उत्पादव का भाषा है, #णर०४४७ से 45%, ॥90879/ तथा 'धगराणड से 
5% तथा विविध स्रोतों से 30:£ । मुख्य खाद्य फसल गेहूं, चावत, 
जी, मतका है परन्तु देश की पर्याप्ठ समस्या की पूलि के लिये 
20% प्रतिरिक्त खाद्य पदार्थों का बाहर से आयात करना पडता है! मुरुय 
उद्योग है--+0काल्य: फींब्एणओ, 6 गिणंध 70०6४. स्िश॑णड़ 
तथा तीय 95&पीक्एं०5४ है । लगभग 2000 आदमियों को रोजगार मिला 
हुमा है या सम्पूर्ण 7.#०प्व ह070७ का एक प्रति मजदूर ्रौद्योगिक क्षेत्रों 
में लगा हुआ हैं । लघु तथा कुटोर उद्योगों को श्रोत्साहव दिया जा रहा है । 
मूटान भी खनिज पदार्थों से वचित नहीं है लेकिन उसकी किस्म अपेक्षाकृत 
धघढिया होने के कारए उनका श्रन्य बाजारों में स्थान नहीं है । कुछ सनिण 
सीतों के स्थाव इतने दुर्यम है जहां पहुँचना या मिकट जाना अ्रधिक मुश्किल 
है । केवन कोलला, 60०700०, $306 तथा 7-७ ४००० खानों में कुछ ही 
मात्रा में उपलब्ध हो सकते है। भूठात जँगलों से भरपुर पिरा हुआ है । 
भूटान 9090 7९5०७४८०५ के क्षेत्र मे मी परिपूर्ण है। हाल ही में इत दो 
क्ेत्रों पर जो प्रयास हुए हैं । वे भूटान के जीवन स्तर बढ़ाने में मदद दे 
सकते है ! 


भुद्यान की झाधुनिकीकरण की नीति ते विकास खर्चों पर दया भ्रधिक 
बढ़ाया है तेकिन प्रशजढ5 को इलाहाबाट करने की क्षमता कम है। 
राष्ट्रीय सर्व तथा धामदनी में बहुत बहा फासला है । 4984 के कंण्या 
इल्या' देर अन्त सक जो हिसाब विठाया है बह यह है कि 09 (67055 
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9गाव्शांड ?०१06) 40 फच्व्शा। है तथा रिट्स्शाप८ट 0% है । 970 
के वाद से ॥(०0८7ंट्शांणा को योजना में सर्च और स्‍्ामदनी के बीच 
बहुत बड़ा फासला रखा है जिसकी पूर्ति भारत सरकार से होती झा रही है । 
राष्ट्रीय सर्चों पर नियंत्रण करने के लिये भूटान ने केन्द्रीय सेवाओं पर 3% 
की कटोती कर दी (]98-82) । उन केल्द्रीय कमंचारियों को जिलों में 
व6८था।हकव2900क ]ध0 हाशयगा० में वाहर भेज दिया गया (982-83) 
982-83 में भूटान सरकार ने प्रपनी समस्त ४४०:7/5॥095, 7०:99076 
(णाएशा॥५ तथा "0075 8 8०१०५ को 07४30० )/७॥88०7०॥0 को सौंप 
दिया । ऐसा प्नुमान है कि इस प्रकार के कदम उठाने से लरीशंथा८० मे 
जद्धि होगी और सरकार की 500502$ में कमी होगी । 


भूटान के #ठाश8 77900० में इृद्धि हुई है । भूटान का तए०75$ 
07055 0०ग्रा८5४० ?700४८६ का 40% है, जबकि ए59०॥$ 0% । 
लगभग भूटान का 7796० भारत से ही है । भविष्य में बंगला देश, नेपाल 
तथा श्रीलंका से होने की सम्मावना हैं| भश्रूटान के लिये निकटतम बाजार 
मारत का ही पड़ता है । भूटान में 7790705 बहुत कुछ #शत ए/0हक्षाया]6 
के प्रस्तगेंत्त आ्ाता है। भारत के अलावा भूटान का श्रन्य देशों से व्यापार 
979 से शुरू हुए थे लेकिन उनकी उपलब्धियां नगण्य ही है । 


छए७रण०ा०फुणशाए 502(०९९४ 

भूटान के विकास व निर्माण की योजनाझों का प्रारम्मिक काल 
उन प्राथमिकताओ से मरा हुआ था जो उसके अस्तित्व के लिये प्रनिवार्य॑ 
थे। लेकिन वाद में यानि देश की पांचवी योजना में (980-8। से 
986-87) प्राथमिक्रताएँ पूर्ण रूप से बदल गई । पांचवी गोजना में 
कृषि तथा औ्रौद्योगिक क्षेत्रों को. अधिक प्राथमिकता दी गई है। कृषि मे 
विकास यदि करना है तो स्थानीय स्रोतों पर निर्मर रहना होगा तथा 
स्थानीय नेतृत्व की भूमिका भ्रधिक महत्व रखेगी । खाद्य क्षेत्र में झत्म- 
निर्भरता का निरन्तर प्रयास है। 


भूटान के जंगलों पर देश की झ्ार्थिक योजना बहुत कुछ निर्मर है । 
इस समय भूठान में टिम्बर का अनुमान (500 मिलियन (०क्लांट ग्यशैणा७) 
है, जवकि हर बप॑ टिम्बर जो काटा जाता है वह केवल 2.5 एगएएए 
(ए७० ग्रा/४१६ है । जबकि वास्तव में व्यापार में काम में गाने वाला सन 
की मात्रा केवल 3 लाख 0४४७६ गाल०5 है (हर साल )। 
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प्रचवी मोजना में मह अयाय किया या था कि भूठान के जंगलों की 
सकड़ी का सही प्रयोग हो । जंगलों में जाने वाले दुर्गम रास्तों पर भी सहज 
सडक बन जाये । सरकार श्र्मी भी सकड़ो के लट्टों तथा सागवान लकड़ी के 
निर्यात पर सिमस्त्रस रखे हुई है । भ्रव लकड़ी के कारसानों का निर्माण शुरू 
हो गया है। ]983 में सकड़ी पर झ्राघारित श्रौद्योगिक् एणाएंल्ए का 
निर्माण हुम्रा है जिसमे 7७०००, 3०: 90274 तथा 0007 गभ68 के 
उपलब्ध कराने की सुविधा होगी । इसका उत्पादन सिरे भारत को तिर्शात 
करने का रहेगा । दूसरा 0०एफ्राध्ड भी !985 तक बनने की झांगा है! इस 
(०४९०० के निर्माण में माधिक सहायता छध0, ऋ॥पछत)) से भागेगी । 


यद्यपि भूटात ने अपने देश मे मुद्ाओं व सिक्कों का चलन 950 
में कर दियां था लेकित वास्तविक रूप से भूटान ही मुद्रर का चलन 960 
के बाद से माना जाता है क्योंकि झ्ाथिक विकराप्त के लिये प्रसली कंदम 
396! की पंचवर्षीय योजना से उठाये गये। इसके फलस्वरूप भारतीय 
रुपया था नोट भूटान में भासानी से स्वीकृत किये जाते हैं । /४७ की सुद्रा 
भूटार से पहली बार 974 से चलत में आई । साथ में भूटान के दूर क्षेत्रों 
में प्रमी भी वाटर की अर्थव्यवस्था है । यदि आधिक संस्था का जिक्र करें 
तो भूटान के नाम की एक बैक है जिसका नाम बैंक आफ भूटान है तथा तीम 
गैर बैक सम्थाएँ हैं । बैंक तथा अन्य संस्थाओं के सहयोग से बचत का भाव 
अंशतः फैलाया है । 


सबसे महत्वपूर्ण मूटान के रपर6०४६घटक्वएणा फ70हत्रएधा6 में 
कानी के स्रोतों कर सही दिशा में प्रयोग है जिससे देश को पानी के प्रयोग से 
जो बिजलो आप्त होगी वह अर्थव्यवस्था को संतुलित रखेगी ॥ ५#9)06 
झेल 970००, जित्का निर्माण 3974 से शुरू हुआ था, भ्रव लगभग 
पूरा हो गया है। यह ०6८६ भुटाव का सबसे बड़ा निर्माण कहा जा 
सकता है। इस ?४०४०० की ख्ाह्ठॉश्ट्घ (उबणाओ 336. कहिडडफडा।5 
है । इस ?70३००८६ से अंत: विजली भूटान प्रयोग में लायेगा और अधिकाश 
बिजली की मात्रा पश्चिमी धगाल को भेजी जायेगी । इससे जो भूटान को 
इ०८९८४४९ प्राप्त होगी वह 7097 के अ्रदा करने में 80057 होगी । सारत ने 
उक्त ५णुं४० के लिये लगभग $ 200 आर्यी6क रु० दिया है। जिसमे 60% 


इष्थय। के रूप में और 40% 7.03 । 7.0व्या को !5 वर्ष में चुकाना है 
जिसकी ब्याज दर 53% होगी + 
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भूटान में [॥6 500॥6 का पूरी तरह से उपयोग नहीं हो रहा है । 
एशाबा। ९|क्षा( बनाने के लिये 7.० 50076 का प्रयोग होता है इसलिये 
उन क्षेत्रों पर श्रधिक बल दिया जा रहा है. जिससे इस दिशा-में भी पर्याप्त 
ध्यान दिया जा सके । 98] में पहला 0«श6त ?]७॥६ का श्रीगणेश हुग्ना 
था। इस 7४८०9 की उत्पादन शक्ति एक दिन में 300 ७0 0ा॥65 
सीमेन्ट निकालने को है । लगभग झ्ाघी मात्रा तो सीमेन्ट [790०7 कर दिया 
जाता है भर सीमेन्ट ही भूटान से सबसे ज्यादा बाहर जाता है। दूसरा 
एशाधा ए]४॥ जिसकी 0बछब्ला/ 500 गाल्धयंए-न०ा7० प्रतिदिन 
निकालमे की है, 985 में पूरा हो गया था ॥ इसके भ्रतिरिक्त एक 
एकतंणा 000० 7४००9 भी शुरू हो गई है जो [7९ 806 70690- 
शं५७ का प्रयोग करेगी । इससे उत्पादित माल का निर्यात मारत को होगा । 


ए४७॥९ 8००७०: की भुमिका को संतुलन में लाने का प्रयास-- 


पिछले दो दशक से झ्राघुनिकीकरण की दिशा मे जो प्रयास किये गये 
हैं उससे लगता है कि सरकार ने अपनी शक्तियों का अ्रधिक बेन्द्रीयकररा 
पपने हाथ में हो रखा जिसके फलस्वरूप लोगों में प्रात्म निर्मेर्ता की भावना 
जागृत नहीं हो पायेगी । इसीलिये पाचबी योजना में 70९०शाब्रोटक्ाणा 
की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया गया है। लगमग कूल खर्चे मे से 2: भाग उन 
एःणुध्णड पर होगा जो स्थानीय आधार पर बनाये गये है । 


एक प्रश्न यही है कि राजतंत्रीय व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा ? जब 
आिक विकास घर्म तथा संस्कृति की अलग से व्याख्या करेगा तथा नये मूल्य 
सैया पुराने मूल्यों को हटाने में सफल होंगे आ|क्| 


कब 


भूटान में राजतन्त और उसका भविष्य 


जिस प्रकार नेपास, श्रफंयानिस्तान, स्विटजरलंण्ड स्थल-रद्ध देश हैं. 
वैसे ही भ्रूटान भी है । सन्‌ 947 में जब मारत स्वतस्त्र हुआ तो हिमाचल 
के अंचल में स्थित तीन राज्य ऐसे थे जिवरी गणना संउंधानिक इप्टि से 
भारतीय राज्यों में नही थी । एक था नेपास दूसरा घा भूटाव और तीसरा 
मिविक्रम ) सम्प्रभुता को दप्टि से ब्रिटिश शासन काल में सिक्किम की स्थिति 
एवं संरक्षित राज्य की, नेपाल को एक सम्प्रमुतःर सम्पन्न राज्य वी तेषा 
भूटान की भर्ध-सम्प्रमुता राज्य की थी । 


भारत के स्वतन्त्र होने पर नेपाल की सम्प्रमुता यथावत्ष बनी रही । 
उसमे कोई भ्रन्तर नही झाया । सिविकृम के अधिकाश नागरिकों की इच्छाम्रो 
का आदर करते हुए सिविकम को 2975 म्े मारत में मिला लिया गया । 
सन्‌ 8949 में जो मारत-भूटान सत्वि हुई उसकी घारा 2 में यह स्पष्ट प्रावधान 
है कि भूटान विदेशी मामलो में भारत के मार्म-दर्शत का अनुसरण करेगा । 
यह प्रावधान कोई नया नहीं है । 90 की ब्रिटिश-भुटान सन्धि में भी मह 
प्रावधान था । किन्तु इस प्रावधात के कारण भूटान की सम्प्रमुता कुछ सण्डित 
होती है और इस कारण भूदान की सम्जमुत्ता की स्थिति अद्धेन्सम्पमुता 
सम्पन्त शाज्य की है । 


भूदान एक पहाड़ी राज्य है। वह छोटा भी है फ्रयोदिग उसका 
कुल क्षेत्रफल 8000 वर्गमील तथा 47099 वर्ग किलोमीटर तथा सम 
97] की जनगशाना के अनुसार उसको जनसंलया 3 लाख है। दुर्यंम 
पशड्यो से परिवेष्टित इस छोठे से भू-माग के श्रात्तत्कि भागों में मो 
आवागमन सुगम नहीं है । उत्तर-दक्षिण अमिमुल्त पर्वत्त-श्रेशियों के कारण 
यह छोटा भु-माग झनेक परस्पर अलग-धलग उपमएएू के बवप हो गया 
है। इस श्रेक्षियों की मध्यवर्ती घारटियों में ही रा पड़ती है । 
भूटान की प्राकृतिक संरचना का उसकी झाषिय॑ 9 परम 
आदि का प्रभाव स्पष्ट इप्टियोचर होता है । 


अटान में राज्यतन्त्र की स्थापना इसी. ७ 
किन्तु एक राजनीतिक इज >इसका जन्म 


का 


चुका था एवं यदि सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो नालन्दा विश्वविद्यालय के 
स्तातक पद्मगामन नामक बौद्ध भिक्षु के झआाम्मन के साथ आठवी शताब्दी में 
सांस्कृतिक एकीकरण की प्रक्रिया का सूक्रपात हुआ । 


सत्रहवी शताब्दी से लेकर 907 ई. में राज्यतन्त्र की स्थापना 
पर्मन्त की दीघं श्रवधि को भूटान के राजनैतिक इतिहास में सत्ता केन्द्र 
विवर्तन काल माना जा सकता है । प्ारम्म में धर्म राज की सत्ता सर्वोच्च 
थी। कालान्तर में लगभग समान शक्ति सम्पन्न दो सत्ताप्नों का उदय हुआ- 
एक घर्मं राज भर दूसरा देव राज । उन्नीसवी शताब्दी में पोनलोपो के रूप मे 
क्षेत्राधिकारियों की भत्ता प्रबल रूप में उमर कर झ्ाई। देवराज प्रवल 
पोनलोपों का मनोनीत व्यक्ति मात्र रह गया। उन्नीसवी शताब्दी के श्रन्तिम 
चरण में विभिन्न पोनलोपो में जो भयंकर संघर्ष चला उमके परिणाम- 
स्वरूप 907 भे राज्वतन्य की स्थापना हुई जिपमें ब्रिटिश अधिकारियों ने 
भी अ्रपना योगदान किया । सन्‌ 903 में घर्मेराज के निधन के पश्चात्‌ 
उनका झवतरगण नही हुआ । इससे भी भूटान में वशानुगत राज्यतन्त्र की 
स्थापना का भाग सुगम हुम्ना । 


धर्म राज की झ्वतरण-व्यवरथा के प्रसंग मे इतना उल्लेख करना है 
कि यद्यपि सीन प्रकार का झवतरण (शरीर, वाणी और स्मृति का) मान्य 
था किन्तु व्यवहार मे स्मृति के अ्रवतरण की ही प्रधानता थी । झ्वतरखण बी 
अवधारणा मे भूटानियों की अटूट श्रद्धा है, भ्रतः यह स्पष्ट है कि धर्मराज के 
अनवतरण का पैतृक राज्य तन्त्र के सुदृढ़ होने में जो प्रारम्भिक वर्षों का 
योगदान रहा, वह नगण्य नहीं है । 


भूटान के राजा की ट्रक ग्यालपों संज्ञा है। इसके विपरीत सिविकम 
का राजा चोगियाल कहलाता था। दोनों शब्द सर्वोच्च अधिकारी के लिए 
भयुक्त होते हैं किन्तु इनमे अत्तर यह है कि सासारिक विषयों के सर्वोच्च 
अधिकारी को डक ग्यालपों एवं सांसारिक तया आध्यात्मिक दोनों विपयो के 
सर्वोच्च अ्रधिकारी को चोगियाल कहा जाता है । व्यवहार मे भी भ्रूदान के 
डक ग्यालपो की यह नीति रही है कि वे जनता की धामिक आस्थाओं को 
हरा सम्मान देते है तथा उनमे हस्तक्षेप नही करने । 


भूटान में राज्य तन्‍्त्र का जीवन केवल 73 बर्ष का हैं। इस समय 


चु9 


प्षम दी ढक प्यालयो बा पूरा 


जमा इसमे किया जा चुका है भ छगा रहा ६ 


3] ऋरने में लगा 
907 में बवन्‍स्वापिद राम्यदन्त की जहों 0 
इह दिशा में विम्नलितित वात उल्लेखनीय 


से तर 
], भूतद की राणेघानी को परिचिमी भाग से हटा कर पूरी हक 
| बर्दों। गप हा लोगों ब्त गद च्चा 
स्थानास्‍्तरण किया गया बर्षोंकि वह बकचु|ग लोगों बा गए 


युर्वंशिक राज्यतल के डूंक स्यालपो बोकचुं मे वश के थे ३" 


2 शरक्तिके केस्ट्रीकरश की प्रक्रिया मे जोंग पौनों वा क्षेत्रीय प्रधिकारियों 
दी शक्ति को निर्मूल किया गषा | 907 से पूर्व जोंगपोदों दा पद दैठृक सा 
बन गया था । राज्यतस्त्र की स्थापना के उपशब्त जोंपपौनों डी नियुक्ति 
स्वय भूटान नरेश द्वारा की जाने सगी १ प्रद तो भूटान में जितने जितापीध 
या जोगपौन हैं वे सु डूक ग्यालपों द्वारा नियुक्त हैं। वे या तो राजा के 
खानदान के है या राज्य कर्मचारी हैं 


3. भूठावी लामाओों के साथ तालमेल बेठाने का प्रयास किया गया । 
इस प्रक्रिया में अनेक बातों का समावेश होता है जेंसे धामिक बार्तों में राज्य 
का ग्रहस्तक्षेप, मूहनी प्रभुख लामा को तियुक्ति, शर्े-शतेः राज्य के 
कारवार मे लामाप्रों के प्रभाव को कम करना, लामा-परुपरा के प्रनुरार 
“परमिक भावनाओं भश्रादि के प्रति पूर्ण सम्मान भादि । 


$. भूटान को बाहरो प्रभाव से पूरी तरह मुक्त रखने को चेप्टा को 
गई। श्सके भन्तगंत ग्राघुनिक शिक्षा प्राप्ति के अबससे का श्रभाव, सहक 
जनिमीण कार्येकर्फो का बहिष्कार, गैर-कानूनी पयेटदा जो फिर 'मूथन पहुँच 
छाए उनकी ग्रतिविधियों पर निगरानी भ्रादि ६ यही कारण था कि 
सन्‌ )958 भें जवाहर लाल नेहरू कौ मूटान यात्रा के सभय सक मारत- 
भूटाव संयोजक दिखी भो सड़क का लिर्माण नहीं हुआ था । 


| तीसरे डक भ्यालपो ने यह ग्रनुभद कर लिया कि भूटात को ग्रे 
भंत्नार से भाज के वातावरण में पूर्णतया अलग रख सकता प्रसम्भव है | 


अतएद राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षैेदों भें सुधारों का ू 
ह $ झायिक, आदि क्षेत्रों में 
बा सा का समारत्म 


उल्मेखनीय चात यह है 
बात यह है कि जो भी शासन भववा अर क्षेत्रों भें 
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चौथे ड्रक ग्यालपो राजयद्दी पर पग्राहढ़ हैं। प्रानुवंशिक स्यतस्त भूटाती 
परम्परा के भनुरूप नही था | राजनीतिक इकाई के रूप में भूटान के उदय से 
धर्मेराज और देवराज के दो सर्वोच्च पद रहे। पर्मराज के श्रवत्तरर की 
व्यवस्था थी एवं देवराज का लामा-समुदाय द्वारा चयन होता था । आनुवंशिक 
का भूटान की राज्य व्यवस्था में कोई स्थान नहीं था । घ्पतना एवं 907 में 
जद झानुवशिक राज्यतन्त्र की स्थापना की गई तो भूटान एवं बहां की जनता 
के लिए यह नई चीज था । योग्य और शक्तिशाली किसी व्यक्ति का सर्वोच्च 
शासक बने रहता एक बात हैं स्‍्लौर उस पद को आनुवंशिक बना देना 
भिन्न वात है। प्रतएव नवजात झ्ानुवशिक राजतन्त्र को सुदृढ़ बनाने में ही यदि 
प्रथम दो डक ग्योालपों का समग्र वीता तो कोई झाश्चर्य नहों । सन्‌ 3907 
से 952 तक किसी भी प्रकार के राजनीतिक सुधारों की भ्रोर उन्मुखता के 
कोई चिह्न नहीं दिखाई पढते ! दो विश्व युद्ध विश्व व्यापी प्राथिक मन्दी 
प्रादि के छुब्ध वातावरण में अपने प्राकृतिक दुर्ग रूपी कुटीर सम देश में 
अ्प्रगत्तिशील परस्वथरा जीवन यापन करते हुए भूटानी भ्रविचल बैठे दिखाई 
पड़ते हैं। गेरभूटानी अन्वेपको का राजनीतिक-सुधार बिहीन इस रिथति पर 
आँसू बहाना व्यर्थ है । 
बीसवी शताब्दी के चतुर्थ चरण में वास्तविक सत्ता सम्पत्त राजतस्तर 
एक पुरावशेप ही माना जाता है| किन्तु बह यदि भूठान में है श्नौर बिना 
किसी शासन संकट के चल रहा है तो इसके प्रबल कारण होने चाहिए । 
प्रबल जनमत के विरोध के समक्ष ईरान के भूतपूर्व शाह को कोरे सेना बल के 
महारे टिके रहना ग्रसम्मव हो गया एवं उसे अपने देश और स्िहासन दोनो 
से हाथ धोने पड़े । भूटान का जनमत राजतन्त्र के विख्द्ध क्यों नहीं हो पाया 
है--इसकी छानदीन भी समीचीन होगी । इस प्रसंग से भूदान की 
शासन प्रर्शली के उन तत्वों पर भी घ्याव केच्नित करना होगा णों 
राज्यतन्त्र विरोधी शक्तियों को उमरने का न्यूनतम ग्रवसर देते हैं। साथ ही 
शासन प्रणाली की उन विशेषताओं को भी प्रकाश में लाना होगा जो प्रयति- 
उन्मुख होने पर जनमत को राज्यठन्त्र के समर्थक बनाये रखने में 
सहायक हूँ । 
जो भ्रब तक की स्थिति है, उसके आधार एर यह कहा जा सकता है 

कि भूटान नरेश ड्रक ग्यालपो सम्पूर्ण शक्तियों का केन्द्र है । वह उन सभी 
गतिविधियों का उद्गम स्रोत है-- जिनका सूत्रपात गत तीस वर्षों में भूटान 
के जीवन को प्रगति के प[थ प्र अग्रसर करने के लिए क्रिया गया है । 
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जमा उल्लेख किया जा चुका है प्रथम दो ड्रक ग्यालपो का पूरा ध्यात 
907 में नव-स्थापित राज्यतन्ध की जड़ों को मजबूत करने में लगा रहा। 
इस दिशा में निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं-- 


. भूटान की राजधानी को पश्चिमी भाग से हटा कर पूर्वी भाग मे 
स्थानान्तरण किया गया क्योकि वह वांकचुग लोगों का गढ़ था तथा 
आनुवंशिक राज्यतन्त्र के ड्रक ग्यालपो वाकचुग वंश के थे । 


2. शक्ति के फेन्द्रीकरण की प्रक्रिया में जोंग पौनो वा क्षेत्रीय भ्रधिकारियों 
की भक्ति को निमूंल किया गया । 907 से पूर्व जोंगपौनों का पद पैतृक सा 
बन गया था । राज्यतन्त्र की स्थापना के उपरान्त जोंगपौनों की नियुक्ति 
स्वयं मूटान नरेण द्वारा की जाने लगी । प्रव तो भूटान में जितने जिलाधीश 
या जोंगपौन हैं वे सब ड्रक ग्यालपो द्वारा नियुक्त हैं। थे या तो राजा के 
खानदान के हैँ या राज्य कमंचारी हैं । 


3. भूठानी लामाओं के साथ तालमेल बैठाने का प्रमास किया गया । 
इस प्रक्रिया में झनेक बातों का समावेश होता है जैसे धाामिक बातो में राज्य 
का अ्रहस्तक्षेप, भूटानी प्रमुख लामा की नियुक्ति, शनेः-शर्नें: राज्य के 
कारबार में लामाओरो के प्रभाव को कम करना, लामा-परम्परा के भ्रनुसार 
धामिक भावनाओं प्रादि के प्रति पूर्ण सम्मान आदि । 


4. भूटान को बाहरी प्रभाव से पूरी तरह मुक्त रखने की चेष्टा की 
गई। इसके अन्तर्गत आघुनिक शिक्षा प्राप्ति के अवसरो का अ्रभावे, सडक 
निर्माण कार्यक्रमों का बहिष्कार, ग्रर-कानूनी पर्यटक जो फिर भूटान पहुँच 
जाए उनकी गतिविधियों पर विगरानी झादि । यही कारण था कि 
स्‌ 958 में जवाहर लाल नेहरू की भूटान यात्रा के समय तक मारत- 
मूटान संयोजक किसी भी सड़क का निर्माण नही हुआ था । 


तीसरे ड्रक ग्यालपो ने यह अनुमव कर लिया कि मूटान को शेप 
संसार से आज के वातावरण में पूर्णतया अलग रख सकना असम्भव है। 
अतएव राजनीतिक, आ्िक, सामाजिक श्रादि क्षेत्रों मे सुधारों का समारम्म 
किया गया । 


उल्लेखनीय बात यह है कि जो भी शासन अथवा प्रन्य क्षेत्रों में 
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प्रवति-मूलक पदम उठाएं गत उनमें यह ध्यान रसा गया हि ये बिकरासात्मक 
हो, विष्तवकारी न हों । 


सौगड़ प्रयया राष्ट्रीय समा की क्थावना 953 में की गई। उसके 
गठन भें सभी क्षेत्रो भौर वर्तो के प्रतिनिधित्व मय तो प्रायधात दिया गया 
किन्तु पाश्चात्य ढय की निर्यायन प्रशाली को नही भपनाया गया । थे वालिंग 
मताधिकार है, न गुप्त मत पद्धति है भौर न प्रत्यक्ष निर्वाचन है। मूठान के 
केवल दक्षिणी भाग में निर्वोचन होता है जहाँ बहुत घड़ी संख्या में मूटानी 
नागरिकता प्राप्त नेपाली विवास करते हैं। वहाँ भी पारिवारिक मत प्रणाली 
अपनाई गई है । प्रत्येक परिवार का एक मतदाता होता है भौर उस मत को 
परिवार का मुखिया ही सामान्य रूप से डालता है। भूटान के शेष तीन भागों 
मे भ्र्थात्‌ पूर्वी, पश्चिमी झौर मध्य भूटान में राष्ट्रीय सभा सदस्यों का चयन 
होता है। जिलापीश गांव के मुखियों तथा परिवारों के वालिग मुखियों की 
सभा करता है तथा यह प्रयास रहता है कि सर्वे सम्मति से सदस्य का चयन 
हो जाए । किसी एक व्यक्ति पर सहमति ने होने पर चयन का निर्णय भ्रदप्ट 
के सहारे छोड दिया जाता है / गोली डालकर या इसी से मिलती-जुलतो पद्धति 
से चयन कर लिया जाता है। इस पद्धति के गुशनदोथों पर टिप्पणी करना 
यहाँ उह् श्य नहीं है । उद्दे श्य केवल इतना ही है कि शासन में जनमत को 
स्थान देने की भूटान ने श्रपनी पद्धति भ्रपनाई है । 


राष्ट्रीय सभा में लामाग्नो का मी प्रतिनिधित्व होता हैँ । किन्तु वहाँ 
भी केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय संस्थाश्रो के प्रतिनिधियों के चयन का प्रावधान है । 

राष्ट्रीय समा में भूटान नरेश द्वारा मनोनीत सरकारी झ्धिकारी भी 
होते है । 

इस प्रसंग में यह व्यत उल्लेखनीय है कि सन्‌ 973 मे सौगडू के 
समक्ष यह प्रश्न आया कि दक्षिण-भूटात की साँति सम्पूर्ण भूटान मे निर्वाचन 
पद्धति को लागू कर दिया जाए तो सौगडू! ने इस सुझाव को अस्वीकार कर 
दिया । 


भूटान के जनजीवन से जो विशिष्ट लोग छाए हुए है-वे राज परिवार 
के हो, लामा समुदाय के हो, अथवा परम्परागत कुलोन वर्ग के हों-समी 
इब्टिकोण फूक-फूक कर कदम बढ़ाने का प्रतीत होता है । सौगड़ू' में किसी 
प्रस्ताव के पारित होने के लिए यह प्रावधान है कि उसके पक्ष में कम से कम 
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दो-तिहाई मतों का समर्यंव होना चाहिए । ऐसी कठोर व्यवस्था 'इस वो, की 
चोतक है कि भूटान का विशिष्ट वर्ग परिवर्तन के विरोध में -न-होते-देए भी 
उसकी दिशा और गति को इस प्रकार नियमित करना चाहता' है कि 2, ॥ 
सामाजिक, राजनीतिक सुधारो की गति मन्थर भले ही रहे किन्तु वे-बात 

को न्यूनतम सीमा से अधिक क्षुब्ध करमे वाला न हो । / >>] ' फ 6 


भूटान को न्याय प्रणाली में भी यही दृष्टिकोण स्पष्ट कन्कता है । 
सोचे से ऊपर तक सभी न्यायालयों का यह सदक्ष्य रहता है कि बादियों- 
प्रतिवादियों के मब्य झंगड़ें को समभौते से ते कराया जाए। कानून की 
बारीकेयं के ग्रावार पर स्थायालयों द्वारा एक वक्ष को विजयी और दूसरे 
पक्ष को पराजित घोषित करने से न्याय के दर्न करने की परम्परा वहाँ 
विकसित नही होने दी गई है। कानून की बारीकियों के झ्राधार पर महिंनो- 
वर्षों की तपस्या के पश्चातु जो न्याय प्राप्त होता है बह जटिल समाज 
व्यवस्था में विशुद्ध वरदान होने पर भी सम्भवतः आवश्यक समझा जाय 
किन्तु भूटान की सरल समाज-व्यवस्था में यदि उसे श्रभिद्याप माना जाय तो 
कोई प्राश्चर्य नहीं । भ्रतएवं गैर-भूटानियो द्वारा भूटानी न्याय प्रणाली को 
हास्यारपद मानना या समभना इसी वात का द्योतक है कि भूटानी न्याय 
व्यवस्था को वहाँ परिप्रेक्ष्य में देखने की चेप्टा नहीं की गई । 


यह तो तथ्य है कि राष्ट्रीय सभा के विधान में जो 953 में लागू 
किया ग्रया यह प्रावधान था कि ड्रक ग्यालपो की स्वीकृति होने के पश्चात्‌ डी 
उसके द्वारा पारित किया गया कोई श्रस्ताव कानून बन सकता था | सौगडू' के 
गठन में हो यह सत्तकंता बरती यई थी कि उप्तके निर्णेयों में कोई श्रातठुरता न 
पभ्राने पाए । उसके पश्चात्‌ भी ड्रक ग्यालपो का निपेधाधिकार यह स्पप्ड 
कर देता हैं कि तत्कालीन परिस्थितियों में वैयक्तिक अ्रथवा खानदाती द्वेप, 
वैमनस्प या महत्त्वकाक्षा को प्रत्यक्ष अ्रथवा प्रच्छन्त रूप से उग्र रूप धारण 
करने से पूवे ही प्रमावहोन बनाना आवश्यक समझा गया । ड्रक ग्यालपों की 
पहल पर यह निपेघाधिकार तो सन्‌ 973 में समाप्त हो गया । किल्तु यह 
व्यवस्था तो अव भी यह देखी गई है कि ड्रक ग्यालपो के मन में किसी प्रस्ताव 
के सम्बन्ध में प्राशका हो तो यह सौगडू मे ग्रभिभाषण देकर उस प्रस्ताव 
को पुनविचार के लिए वाविस भेज सकता है। ड्रक ग्यालपो का पद 
आनुवशिक ही नही प्रभावी भी है और जब तक भूटानी विशिष्ट वर्ग के लोग 
भूटान को राजनीतिक इफाई बनाये रखने में तीत्र एचि रतते हैं एवं इस हेतु 


52 


राज्यतस्ध को प्रावश्यक समझते हैं तत्र तह भूटान नरेश का ध्रप्रमावी बनाने 
का प्रयत्न भी निष्कस ही रहेगा। इस विदार के मूल में रबर 'भरूदान की 
विभिष्ट परित्यितियाँ है। स्यत-रूद्ध पहाड़ी छोटा देग, स्वीय पर्म प्रघाव 
संस्कृति से जकरी एवं बिसरी हुई थोड़ी जनसंस्या, विभिन्न सस्क्ृतिक विचार 
धाराप्रो के दो विशाल देशों के प्र्यात्‌ चौन भौर मारत के मध्य स्थिति, एवं 
प्रसदिग्ध स्वातन्ध्य प्रेम-ऐसी बातें हैं जो भूटानियों को गैर-भूटानी व्यक्तियों, 
विचारों पद्धतिमों, तथा ग॑क्षस्पिक, सौस्कृतिक, राजनैतिक प्रादि समी संस्थाप्रों 
के प्रति प्रत्यन्त शंकालु बनाएं हुए हैं। उन्‍नीसवी एवं बोसवी शताू्दी में 
विश्व के रगमच पर घटित घटना घक्ों के भनुमय गे इस शका को पौर भी 
ग्रधिक दड किया हैं । किन्तु भारत एवं भ्रन्य विदेयों में शिक्षित उदीयमास 
विशिष्ट वर्ग ज्ञान-विज्ञान, टैकेनोलोजी मेः सुफलो से भूटान को परिपुप्ट देजते 
को शातुर है । 


इस उदीयमान विशिष्ट वर्ग में उन भूटानी-तागरिकता प्राप्त सेपालियों 
का उल्लेख पग्रावश्यक है जो भूटानी राज्यतन्त्र व्यवस्था के विरोधी हो या ते 
हो किन्तु मक्त नही है । वे राष्ट्रीय सभा सर्वोच्च सता सम्पन्न बनाने के प्रवल 
समर्थक हैं ॥ मूल भूटानी भ्रौर भूटानी नेपालियों के बीच एक दरार है जो 
इस बात से स्पष्ट भूलकती है कि दक्षिण भूटान में जहाँ भूटानी-सेपाली बसे 
हुए हैं, निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था है जबकि भूटान के प्रन्य तीन भागों में 
पूर्रं, पश्चिम और मध्य चयन-पद्धति है । यह दरार अ्रन्तनिहिंत सन्देह की भी 
ययोतक है | 


जैसा उल्लेख किया जा चुका है भूटानी नागरिकता श्राप्त मेपाली 
भूटान के दक्षिण भाग में वसे हुए हैं। इस भाग की सागर-स्तर से ऊँचाई 
2500-3000 फीट है। भूटान के शेय तीन भागों कि सागर-स्तर से 
ऊँचाई हजार से 4-5 हजार फीट तक है एवं यहाँ मूल भूटानियों की 
बस्तियाँ है। जब कभी कोई भूठानी-नेपाली कार्यवश भ्थवा बसे ही वहाँ 
पहुँच जाता है तो सन्देह-दप्टि का शिकार बने बिना नही रहता । यह स्थिति 
इस बात की ओर संकेत करती है कि कम से कम निकट भविष्य तो भूटान 
के इन दो प्रकार के नागरिकों का राजनीतिक उद्देश्यों की ब्राप्ति के लिए 
एक मत होकर शान्त या ग्रशान्त तरीके से अपनी ग्रावाज को बुलन्द करना 


ग्रत्यन्त सन्दिग्ध है । 
भूटान में राजनीतिक दत नही है । ब्राघुनिक प्रकार के राजनीतिक 
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दलों के पत्राने के लिए प्नुकूल जलवायु मेदानो-स्थलों में उपलब्ध होती हे । 
पहाड़ी इलाकों में मही । सन्‌ 952-53 में दक्षिणी भूटान में बसे कुछ 
भूटानी-नेपालियों से भूटान-काँग्रेस की स्थापना की थी भौर यह सोचा था कि 
उसकी गति-विधियों का संचालन केन्द्र भारत के किसी स्थल पर होगा । 
किन्‍्तु मारत सरकार के अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष किसी रूप में सहायता समर्थन 
के प्रमाव में उसका शैशव पग्वस्था में ही भन्‍त हो गया। 


सारांश यह है कि भूटान का जहाँ जन-जीवन सरल है, वहाँ की ध्यिति 
उलभकों से परिपूर्ण है| बाँगचुग एवं दोर्जी बंशों के भलावा झौर भी वंश 
हैं। भूटाती कौमी भावना लामा-धर्म भौर भूटानी भाषा इन्हें एक सूत्र में 
बाँघे हुए है । जो भी वंशानुगत ईप्यो झोर द्वेष झवशेष हैं वे दवे हुए हैं। दो-दो 
विशाल देशों के बीच स्थिति, भूटाती-नागरिकता प्राप्त नेपालियों की उपस्थिति 
आधिक इृष्टि से झल्प-विकसित, फम जनसंख्या का पहाड़ी एवं स्थल रूद्ध देश 
ऐसी वातें हैं जिनमें दूरदर्शो भूटान विशिष्ट वर्ग के लोगो के मन में यह वात 
दज़ता से बैठा दी है कि पाश्चात्य प्रणाली के लोकतन्श् को लाने का प्रयास 
करना भूटान के प्रस्तित्व को समाप्त करते की दिशा मे कदम उठाने के समान 
होगा । माँगचुग वंशीय राज्य तन्त्र जब तक चलता है तमी तक भूटान की 
स्वतन्त्र सत्ता है। सभी भूठानी वंशों के लोग यह समझ गये प्रतीत होते है । 
वाँगचु ग राजबंश की स्थापना ऐतिहासिक घटनाचक्रों का परिणाम मात्र था । 
उमके बाद समाप्त होने अथवा झ्राशक्त होने का परिणाम क्या होगा-मह तो 
भविष्य के गर्म में है । किन्तु उन्हे यह भी स्पष्ट दीखता है कि इस राज्य वंश 
की समाप्ति के साथ वहाँ राज्य तन्त्र की समाष्ति हो जाएगी। उन्हें यह भी 
स्पप्ट दीखता है कि वहाँ यदि भूटानों लोकतन्त्र स्थापित हो भी जाएगा तो 

बह भरत्यन्त अल्पायु होगा । वह किस विचारधारा का शिकार बनेगा, यह तो 

निश्चित नही. किन्तु भूटानी जन॑-जीवन की पद्धति निमुंल हो जाएगी एव 
भूटान किसी बड़े देश का एक छोटा जिंला अथवा तहसील मात्र रह जाएगा। 
भविष्य की यह ग्राशंका विमिन्न वंशों के आधिपत्य को स्वीकार कराए 
हुए है 


हिन्दू शास्त्रों में तो इसका स्पष्ट उल्लेख है कि राणा में ईश्वरीय अंश 
होता है। यूरोप मे राज्य उत्पत्ति का देवी सिद्धान्त मध्यकाल में प्रतिष्ठित 
रहा | किन्तु बौद्ध धर्म में ऐसी किसी मान्यता को स्थान नहीं है । भ्ूदठाव का 
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राज्य तन्‍्त॒ केवल उपयोगिता के झ्ाधार पर प्रतिष्ठित है। जिस दिन 
अ्रधिकाँश भूटानियों का यह संकल्प हो जाएगा कि इस राज्य तन्‍्त्र को या 
बर्तमान राजवंश को समाप्त करना है-भूटान की स्वतन्त्र सत्ता रहे या न 
रहे, तमी वहाँ से राज्य तन्त्र को या वर्तमान राजवंश को समाप्त करना है- 
भूटान की स्वतन्त्र सत्ता रहे या न रहे, तभी वहाँ से राज्य तन्त्र समाप्त हो 
जाएगा । भूटान के डुक ग्यालपो पर यह निर्मर करता है कि वे राष्ट्रीय समा 
के माध्यम से भूटानियो को कितना अपने साथ ले चलने मे समर्थ होते हैं तथा 
अपने लिए भूटानी कब तक राज्य तन्‍्त्र को ही सर्वश्रेष्ठ मानते रहते है । 
राष्ट्रीय समा की गठन प्रणाली, भूढान की न्याय पद्धति भ्न्‍्य धर्मों के प्रचार 
वर प्रतिबन्ध ग्रादि सव इसी वात को शोर संकेत करते हैं । मारतीय सहायता 
से आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होना तया भूटानियों को अपने परो पर 
खड़े होने के योग्य प्रत्येक दिशा में बनाने की चेप्ठा करना भी इस बात के 
झोतक हैं । 


भूटानियों को दो में से एक अग्रिय वस्तु स्थिति को चुनना होगा-या 
तो आतुवांशिक सश्रमावी राज्य तम्प्र ग्रथत्रा भूटान की स्वतन्त्र सता 
का लोप । 


गोरखालेंड समस्या 


दार्जलिंग के निकट कलिंग पोंग में अचानक हो हिंसा की वारदातें 
शुरू हुई । हिंसा की वारदात गोरखा नेश्तल लिवरेशन फ्रस्द के 
ग्रध्यक्ष श्री सुभाप घीशिग द्वारा शुरू हुई । जिन्होंने प्रधान मंत्री को पत्र के 
द्वारा चेतावनी दी कि जब तक गोरखाल॑ण्ड के प्रान्त की मांग स्वीकार नहीं 
होगी तव तक दाज॑लिंग तथा उससे लगी हुई पर्वतीय क्षेत्र में ग्राग की ज्वाला 
घधकती रहेगी । मुख्य मांग में से भे कहा गया था कि भारत नेपाल के बीच 
जो 950 में सन्धि हुई थी उसमें सातवी धारा को समाप्त कर देना 
चाहिये । जिसके झन्तगंत वे सभी लोग नेपाल के सदस्य के रूप में भलकाये 
गये हैं न कि भारत के । 3 जुलाई को अध्यक्ष ने अपने समर्थकों से कहा था 
कि यदि 987 तक गोरखालंण्ड की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो, 
“हम उन प्षमी सरकारी कर्मचारियों को राज्य से बाहर फेंक देंगे । यद्दी नहीं 
हम डिप्टी कमिश्नर, एस० पी० को दाजजलिग से भगा देंगे और प्रशासन को 
अपने हाथो में ले लेंगे /” 7 जुलाई को यह घोपण कि हमारे श्रान्दोलन का 
स्वरूप शीघ्र ही ऐसी स्थिति में हो जाएगा जिसमे या तो हम समाप्त हो 
जायेंगे या गोरणालंण्ड प्राप्त करके रहेगे । हम अपनी कटारें अपनी म्यान से 
निकाल लेंगे और उन सिपाहियों को कत्ले आम कर देंगे। श्रध्यक्ष की यह 
भी शिकायत है कि पश्चिमी बंगाल सरह्ार ने दाजंलिंग क्षेत्र की उपेक्षा की 
है । नेपाली मापा प्रात की दूसदी सरकारी भाषा मानी गयी है । यद्यपि 
पश्चिमी वंगाल के विकास के लिये बहुत कुछ घन राशि दी है यहाँ तक 
को दा्जेलिंग जिते को स्वायत्तता दी है। परन्तु श्रध्यक्ष का यह आग्रह है कि 
उसे पश्चिमी वंपाल से सहायता नहीं चाहिये अ्रवितु केर्ध से चाहिये। 
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दुर्भाग्यपूर्"ा स्थिति यह है. कि क्या इस अकार निरन्तर उठती हुई समस्याएं 
किस प्रकार का स्वरूप घारण कर लेंगी । 
उक्त प्रान्दीचन से जितनी परेशानी क्रेद्ठ को नहीं है उतनी कि 
पश्चिमी बगाल सरकार का यह संदेह है कि प्रान्दोलन कांग्रेस के वेताप्रों 
तया गोरसा नेपाली ग्रट्य्यपत की साजिश से शुरू है! पश्चिमी बग्ात 
सरकार इस प्रानदोलन को बडी गंभीरता से ले रही है और इसे मिटाने का 
प्ररा-पूरा प्रयास कर रही है । 
वामपथी सरकार का यह भी सन्देह है कि उनके प्रान्त में उसी प्रकार 
की स्थिति पैदा कर देना चाहते हैं जैसे कि ध्रसम, मिजोरम में हुई थी । भ्रतः 
एक यार पुन' केन्द्र राज्य-्सम्वन्ध को समस्या उठ सड़ी हुई है भौर इस 
केन्द्र राज्य सम्बन्ध का समाधान तभी हो सकता है यदि केन्द्रीय सरकार का 
झ्रान्तरिक मामला समझे । पश्चिमी वगाल सरकार ने केर्द्र को चेतावनी भी 
दी है गोरखा नेपाली नेताझो से सीपे वात ने करे । गोरखा नेपालियों के लिए 
चलाया गया ग्ानदोलन इस बात का सकेत देता है कि 950 से चली भा 
रही भारत नेपाल संधि में कही न कही ऐसी खामी है जिसने प्राज भारतीय 
भेपालियों को विद्रोह करने के लिए बाध्य किया, प्रान्दोलनभारी प्रध्यक्ष 
सुमाप घीशिंग का कहना है किसधि के तहत घारा 6 वे 7 हमेशा से 
आपत्तिजनक रही है भरौर इत्तीलिए धान्‍्दोतननकारी नेता धारा 64.7 को 
समाध्ति के समर्थन में है । 
घारा 6 व 7 उन भारतीयों तथा नेपालियों को सुविधा प्रदाव करता 
है जो एक दूसरे राष्ट्र मे रह रहे हैं । कहने का अर्थ यह कि नेपाल में रह रहे 
मारतीयों और भारत में रह रहे नेपाल्लियों को पारस्परिक सुविधायें देने का 
प्रावधान है ! धारा 7 में उन सुविधाओं का जिक्र किया गया है जो एक दुसरे 
में निवासी रह रहे हैं। उदाहरण के लिए रहने की सुविधा, आपर्टी का 
स्वामित्व, व्यापार करने की सुविधा और अन्य इसी प्रकार की सुविधाओं का 
प्रावधान हैं । परन्तु संधि में दी गयो सुविधाओं का ठीक प्रकार से पालन न 
होने के कारण यह झसनन्‍्तोध आरस्म हुमा है / शारा ? के समाप्त कर देने का 
श्र्थ होगा कि वे भारतीय जो नेपाल में रह रहे है उतको उन सुविधाओं से 
वंचित कर दिया जाये । 
पृष्ठ भूमि ८ 
भारत स्वतन्त्र होने के बाद से ही निरन्तर राष्ट्रीय एकता भौर 
भ्श्षण्डता के लिए प्रयास होते रहे है। परन्तु कुछ वर्षों से सारतीय एकता 
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को खतरा बता हुआ है और भारत की अखण्डता पर आज एक प्रश्न चिन्ह 
लगा दिया है। कुछ वर्ष पूर्व पंजाब व आसाम दो ऐसे प्रान्त थे जिन्होंने अपनी 
स्थानीय समस्या को ऐसा रूप दिया कि वह क्षेत्रीय समस्या न रह कर राष्ट्रीय 
प्रश्त के रूप में उधर कर आयीं जिसके परिणामस्वरूप भारत के अन्य प्रान्त 
भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहे । इन दो प्रान्तों की समस्या सुलझ भी 
नहीं पायी थी कि निरन्तर ज्वलन्त वनी हुई है जो कि गोरखाल॑ण्ड की 
समस्या के रूप में अधिक प्रचलित हो गयी । दाजिलिंग के पव॑तीय क्षेत्र में 
कुछ गोरखा नेपालियों ने अपनी उस पुरानी समस्या को एक बार फ़िर से ताजा 
कर दिया जब जी. एन. एल. एक. के नेता धीर्शिंग ने तमिल समस्या की तरह 
एक जातीय प्रश्व उठा दिया । 980 से पूर्व सुभाप घीशिंग एक अपरिचित 
और अनजान व्यक्ति थे लेकिन 980 में जी. एन. एल. एफ- की स्थापना की 
ओर उसी से जुड़ी हुई प्रमुख माँग को क्षेत्रीय स्तर पर अस्तुत किया । पश्चिमी 
बंगाल की विधान सभा में इस समस्या को महत्व इसलिए भी दिया क्योकि 
सुभाष घीशिंग के नेतृत्व मे घटित दा्जेलिग व कलिंग पोग में हिंसात्मक 
वारदातों के कारण इस समस्या को और भी महत्व मिल गया। यद्यपि पश्चिमी 
बंगाल फी सरकार तथा विरोधी नेताओं का यह मत था कि इस प्रकार की 
हिंसात्मक कार्यवाही केवल उन मुठ्ठी भर भटके हुए तथा विक्षिप्त लोगों का 
फाम है जिसको विधान सभा के स्तर पर महत्व नही मिलना चाहिसे । उनका 
यह मानवता है कि हॉल ही में गोरखालैण्ड की समस्या ज्वलन्त हुई है उसके तीन 
सम्भावित कारण हैं :-- 

. () मेघालय से हाल ही में 5000 नेपाली खान में काम करने वाले 
निकाल दिये गये जिसके कारण सुभाष घोशिग को एक ऐसा मौका मिला 
जिसको उसने अपने हाथ से नही जाने दिया । यदि ये नेपाली निकाले न गये 
होते तो अपनी माँग का आधार नही मिल पाता । इन 5000 नेपालियों के साथ 
मेघालय सरकार ने न केवल उनको निकाला उनके साथ जो दुव्यंवहार किया 
उससे वो बौखला गये । मेघालय सरकार ने उनको बेरहमी से ट्रक में डालकर 
गौद्दाटी छोड़ दिया | उसके पश्चात्‌ असम सरकार ने 5000 नेपालियों को 
उठाकर उत्तरी बंगाल की सीमा पर डाल दिया। उसके पश्चात पश्चिमी 
बंगाल ने अपनी बला को टालने के लिए उनको नेपाल की सीमा पर लेजा 
पटका । इस प्रकार तीन प्रान्तों की सरकार ने खान में काम करने वाले 
नेपालियो के साथ धोर अन्याय किया । इस अन्याय की समग्र नेपाली जाति सहन 
नही कर सकती थी और परिणामस्वरूप जातीय प्रश्न राष्ट्रीय स्तर पर उभर 


58 


मर आ गया | यह बात दूसरी है झि गोरघाय॑ष्ड गेषातियों को भलाई के लिये 
नैतृत्य कौन फरता है यह एक संयोग ही है कि एक अपरिचित ये बनजाग 
व्यक्ति फ्रे हुदय में क्रबरानकफ आग भटक उठी, सेतुत्य सुभाष घीणिग के हाथ 
में आ गया। सुमाप धीधिग के द्वारा उठाये गगे प्रश्नों तपा उसने जुड़ी हुई 
माँगों को एक हृद तक स्वीकार किया णा झड़्या है प्योकि !950 को सन्यि 
के अनुसार भारत सरफार वी: ये जिम्मेदारी है कि यह समग्र नेपासी जाति 
की भलाई के लिए सन्निहित शुविधाओं को प्रदान फरें। उनके जीवियोपार्जन 
को व्यवस्था फरे । 


(2) दुसरा सम्भावित कारण यह हो सकता है कि गुभाष घीथिंग के 
द्वारा उठायी गयी माँग फा सम्बन्ध उन ऐतिहासिक जड्टों से है जिगकी एक 
पुरानी कहानी है अधिक अतीत में जाने की ्रावश्यकता नहीं क्रेवव यह कहना 
पर्याप्त होगा कि दार्जेलिंग और इसका पर्यावरण हमेशा से ही नेपाल, सिपफम 
तथा भूठान के बीच झगड़े फा कारण यना रहा है। 8वी तपा 9वी शताब्दी 
में इन झगडों का भारम्म हुआ । अंग्रेजों केः उपनियेश नीति ने नेपाल के एक 
छोटे से हिस्से को हड़प फर रिविकिम को उपहार के रूप में दे दिया और 
फिर कुछ दिन बाद फिर नेपाल को दे दिया । लगभग सो साल तक नेपाली लोग 
नेपाल से दाजलिंग में बसते रहे और फिर दाद में कुछ हिस्सा प्रिविकिम की 
ओर बढ़ गया चू कि ये नेपाली लोग शारीरिक रूप से तन्दुश्स्त और मेहनती 
थे, इसलिए पर्वतीय क्षेत्र में इनका उपयोग एक श्रमिक के रूप में ही किया 
गया। 


यह एक बड़ा विचित्र संयोग रहा कि कम्युनिस्ट पार्टी पहलो पार्दी थी 
जिसने 946 में यह माँग उठायी थी कि गोरखाओं को एक अलग से भूखण्ड 
मिलना चाहिये । 959 में इसी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी गलती का सुधार 
करते हुए इस माँग की आलोचना की, जो उन्होने 946 में की थी। अपनी 
गलती को सुधारते हुए कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि पर्वतीय निवासियों के लिए 
क्षेत्रीय ध्वायतत्ता होनी चाहिये। तव तक पहिया अपना पूरा चक्र पूरा कर चुका 
था ! कम्युनिस्ट पार्टी की सुधारी गयी गलती का असर गोरखा नेपालियों पर 
न्यूनतम था। एक बार नेपालियों को अपने अस्तित्व के लिए रास्ता मिल जाने 
के बाद वापस जाना उनके लिए असम्भव था । 
» » किसी भी आन्दोलन को प्रारम्भ करना आसान होता है लेकिन उसकी 
निरुस्त्रता का निर्वाह करना बहुत मुश्किल होता है। जब सुभाष घोशिय ने 
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आन्दोलन को प्रारम्म किया था तव ऐसा लगता था कि उसका जोश केवल 
कुछ ही दिनों तक चल पायेगा बयोंकि आन्दोलत का प्रारम्भिक स्वरूप 
अव्यवध्यित तथा योजना विहीन था । परन्तु ज्यों ज्यों दिन बीतते गये आन्दोलन 
न केवल जोर पकड़ता गया अपितु उसमें वे सभी लक्षण स्वतः ही शामिल होते 
गये, जैसे कि किसी योजना युक्त आन्दोतन होता है। इसका श्रेय सुभाष 
घोशिग के कुछ विशिष्ट आन्तरिक गुणों को दिया जा सकता है। घीशिग 
जी एन. एल. एफ. को ग्रोरयालैण्ड सेना कहकर पुकारते हैं। उनका यह 
बार-बार दोहराना यद्यपि बड़ा सीधा सादा लगता है लेकिन उनकी बात में 
कहीं न कही औचित्य है। उतका कहना है कि “बंगालियों के पास बंगाल है, 
गुजरातियों के पास गुजरात है, मिजो के पास मिजोरम है, तथा मणिपुरी 
के पास मणिपुर है तो हम गोरखाओं के पास गोरख वर्यों नही है।” सुभाष 
धघीशिग फा यह तक भी किसी हृद तक ठीक लगता है. जब वो कहते हैं कि 
“उस छोटे से सिविकम को विधान सभा में 30 सदस्ष्य हैं जबकि उसकी तुलना 
में दार्जेलिग की जनसंख्या तिगुनी होते हुए भी यहाँसे केवल तीन सदस्य 
विधान सभा के लिए चुने जाते हैं ।” घोशिय उस दहाड़ती हुई भोड के सामने 
अपनी खुखरी निकाल लेते हैं और घोषणा करते है, “यह खुखरी वर्षों से चले 
वा रहे केन्द्र तया भ्रान्त के अन्याय को जवाब है ।"” 
भारत की प्रमुए चौदह दलीय समिति ने कलकत्ता में यह घोषणा की 
कि धीशिंग का यह आन्दोलन राष्ट्र विरोधी, विध्वंसकारी, तथा व्यक्ति विरोधी 
है । इस समिति ने यह भी अभियान छेड़ने का निर्णय किया कि घीर्शिग के 
द्वारा छोड़ा गया यह आन्दोलन किसी न किसी तरह समाप्त किया 
जाये । परन्तु क्या ऐसा हो पायगा इसमे बड़ा सन्देह है। पश्चिमी बंगाल के 
मुख्य मन्‍त्री ज्योति बसु वचनवद्ध हैं कि दा्जलिग क्षेत्र को एक स्वायत्तता 
मिले परन्तु साथ में इसकों उन सुविधाओं से वंचित रखना चाहते हैं जो कि 
मिलनी चाहिये थी । दार्जलिग का जिला वर्षों से उन सुविधाओं से वंचित है 
जिनको कि हम आवश्यकताओं को श्रेणी में स्वीकार करते हैं । उदाहरण के लिये 
दाज॑लिंग जिले में वर्यों से विजली की समस्या है | पाती का अत्यधिक अभाव, 
भयभीत कर देने वाली वेरोजंगारी तथा अन्य ऐसी समसस्‍्याएँ हैं जिससे वहां के 
लोग पीड़ित हैं। परन्तु पश्चिमी बंगाल सरकार के पास इन समस्याओं का 
उपचार करने के लिए कोई समाधान नही है । ९) 
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मुख्य संत्री ज्योति बसु अपने आंकड़ों के सहारे से समाधान चाहते हैं कि 
दाजेलिंग की तुलता में ऐसे और भी जिले हैं जहाँ पर समस्या और भी गम्भीर 
है । ज्योति बछु ने अपना तर्क इस प्रकार अस्तुत किया कि "दार्भलिंग शिश्ले के 
विकास के लिए प्रति व्यक्ति यर्चा 250| प्रति वर्ष रपा गया है, जयकि 
इसकी तुलना में अत्य जिलों पर केवल !2| «रुपये सर्च किया जाता है ।” 
मह आँकड़े यद्यपि सही हैं और विसन्देह पर्चिचमी बंगास केः कुछ जिलों जैसे 
बंकुरा तथा पूरलिया अत्यधिक पिछड़े हुए हैं परन्तु घीशिग इन आँकड़ो के 
भुजावे में नही आने वाला है उसके हृदय में अत्याय की आग इतनी धध्की 
हुई है कि उसके लिये यह सभी तक तिरथंक है । उसका यह भी कहना है कि 
मैदानी लोग बड़े ऊँचे पद पर हैं परस्तु दाजलिग के मूल निवासी रोबयार के 
लिये भीख मांगते हैं। ज्योति बसु घीशिग के आारदोलन को राजनीतिक 
दृष्टि से दवा दैना चाहते हैं । 
श्योत्ति बसु को यह शक्ति से बाहर है कि वह भारत व नेपाल के बीच 
सन्धि मे कोई परिवर्तन सा सके । उन्हें नई दिल्‍ती व तेपाल से भी कोई आशा 
नहीं है कि वो इस समस्या को सुलझाने में मदद कर पार्येग्रे + हजारों नेपाली 
भारत में प्रवेश करते हैँ भौर रोजगार की तलाश में इधर-उधर भटकते हैं । 
ये इन नेयालियों को अपेक्षाकृत भारत सरकार द्वारा अधिक सुविधाएँ प्राप्त हैं 
बजाये वे लोग जो जहाँ के मुल निवासी हैं। यह भेदभाव भी घीशिग को 
अधिक पीड़ित कर रहा है । ज्योति बसु के पास विकत्प न्यूनतव है । ज्यादा से 
ज्यादा वे यही कर सकते हैं कि भारतीय नेपाली जो मूल निवासी हैं उनको 
रोजगार दें तथा शैक्षणिक संस्थाओं मे प्राथमिकता प्रदान करे । 
गोरखालेण्ड की समस्या से जुड़ी हुई भारत नेपाल सन्धि का विदलेषण 
गौरखा नेपालियों की समस्या का सम्बन्ध बहुत कुछ 930 को सन्धि 
से है थो भारत और नेपाल के बीच में हुई थो / भारत और नेपाल के बीच 
को सीमा इतनी खुली हुई है जिसके जरिये व्यापार का आयात्त-निर्यात होता 
रहता है । 
हे भारत के व्यापारियों का पैसा नेपाल में पर्याप्त मात्रा में लगा हुआ है 
थौर नेपाली लोग भी भारत से प्राप्त उन सुविधाओं का प्रयोग करते हैं जो 
मूल नेपाल निवासियों तक को प्राप्त नही हैं और इसी कारण से सुमाप घीशिग 
की यह शिक्रायत है कि 3950 की सन्धि सें उन धारामो को समाप्त कर देना 
चाहिये जो नेपालियों के बीच से भेदभाव उत्पन्त करती है। भारत भौर 
नेपाल के वीच से जो 40 वर्ष से सम्बन्ध बन पाये हैं उनकी अकृति कुछ इस 
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प्रकार की बन पड़ो है जिसमें दोनों ही देश अपने अच्छे राष्ट्रवाद से 
अनुपे रित हैं जिसके फलस्वरूप अविश्वास की मात्रा उत्तरीत्तर बढ़ी है। 
यह बात सही है कि दोनों ही राष्ट्र अपने अपने हितों की पूर्ति करने में लगे हैं 
लेकिन यदि कही मतभेद भी है तो उसको पारस्परिक समझ से सुलझाया जा 
सकता है। भारत की सीमा के अन्तर्गत नेपालियों की समस्या इसलिये भी प्रबल 
हो गई है क्योकि प्रास्तीय सरकार गोरखालेण्ड की माँग करते समय घीशिग 
ने यह अच्छी तरह जान लिया था कि उनकी माँगों को तभी पूरा किया था 
सकता है कि जब केन्द्र सन्धि मे भारी परिवतंन करें । 


दे 


करद्र-राज्य सम्बन्ध 


पंजाब, आसाम, मिजोरम तथा अन्य प्रान्तों की तरह पश्चिमी बंगाल 
में उठी गोरखालंण्ड की समस्या ने केन्द्र-राज्य सम्बन्ध को एक बार फिर से 
ताजा कर दिया है जब कभी भी किसी प्रान्त भे कोई समस्या उठ खड़ी होती 
है तो एक सविधानी संकट सामने आता है कि क्या अमुल्त समस्‍या को प्रान्त 
का आस्तरिक मामला समझा जाये या उस मामले को सुलझाने के लिये केसर 
का हस्तक्षेप हो जिस प्रकार पंजाब मे अकाली दल कि समस्‍या उठी थी तो 
केन्द्र के सामने एक भारी समस्या थी कि पंजाब की समस्या को क्‍या उसे 
आन्तरिक मामला समझा जाय या राष्ट्रीय हित में हस्तक्षेप किया जाये। ऐसी 
घटनायें अन्य प्रान्तों मे भी हुई थी और वाद में वे राष्ट्र के लिये सिरदर्द हो 
गई, जब जुलाई के महिने में पहली बार सुभाष घीशिंग ने हिसात्मक कार्यवा हियों 
के साथ गोरखालैण्ड की समस्या को उठाया वो पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री 
पर अधिक प्रभाव पड़ा और उन्होने केन्द्र पर आरोप लगाया । यह आन्दोलन 
कांग्रेस (आई) के कार्यकर्त्ताओं के भड़काने से हुई है। केन्द्र ने गोरखालेण्ड की. 
समस्या को पश्चिमी बंगाल का आन्तरिक मामला न समझकर उसे राष्ट्रीय 
समस्या का रूप दिया | पश्चिमी बंगाल की सरकार यह नहीं चाहती थी कि 
केन्द्र किसी भी प्रकार से मामले में निहस्तक्षेप करे.। इस संधर्ष मे केन्द्र-राज्य 
के सम्बन्ध बिगड़ गये हैं। इस प्रकार जब से यह्‌ समस्या उठी है तब से दोनों 
में आरोप-प्रत्या रोप होते रहे हैं और समस्या का समाधान नही हो पाया है । 
समस्या का रूप और भी उग्र होता जा रहा है जिससे यह भय उत्पन्त हो 
गसा है कि कही गोरखालेण्ड की समस्या राष्ट्रीय समस्या के रूप में उभर कर 
न आ णाए। बहतर यही होगा कि केस्द्र-राज्य अधिक विवाद में त पड़ते हुए 
कुछ ऐसे ठोस कदम उठाये जिस पर राष्ट्रीय एकता व अखण्डता पर कोई आंच 
ने आये । 
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गोरपान॑ण्ड की माँग दाजेलिंग में इतना जोर पके गयौ हि गरंधा* 
लीग ने सी. पी. एम. सरकार से अपने काम चलाऊ समझौतों को रद कर 
दिया और अपने सम्बन्ध तोड़कर जी. एन. एस. एफ. के आदोलग में शामिल 
हो गये । योरया लीग मेः अध्यक्ष पी. टी लाम्या ते दार्जलिंग में उन सभी 
कार्यकर्ताओं फो एक विश्वाश्ति जारी शो जिसमें कहा गया कि उचित ही है 
बल्कि कानूनी व संवेधानिक दृष्टि से आवश्यक भी है। इस प्रकार गोरपा 
लीग को अलग हो जाने से वामपंथी रारकार के लिये एक सरददें है। पश्चिमी 
बंगाल के मावसंवादी कार्यकर्ताओं ने योरथां सौग के निर्णय से अधिक 
घिन्तित हुये हैं जिन्होंने गोरयालंण्ड के समर्थन में अपने आप यो शामिल कर 
लिया है । गोरया लीग के शामिल द्वोते से इतनी चिन्ता बढ़ गयी है कि उन्होने 
सुभाष घीशिग फी माँगों का उपहास अपने समाचार पत्रों के का्टू नों से जाहिर 
करना शुरू कर दिया है। 
वे कार्टून ने फेव्ल समाचार में दियाये गये अवितु कलकते की सभी 
दीवारी पर चिपकाये गये जिससे यह्द स्पष्ट होता है कि प्रान्त के केस से सम्बन्ध 
धीरे-धीरे बिगड़ते नजर आ रहे हैं। एक काटने का जिक कर देना यहाँ 
आवश्यक है जिससे लगता है कि वामपंथी सरकार केद्ध से नाराज है। एक 
कार्टून में सुभाष धीशिग को उस पहाड़ी वस्ती के मीनार के ऊपर जिसके 
आस-पास के सभी घर णल रहे हैं और वह खुबरी को हाथ में उठाये हुए कह 
रहा है कि “मुझे किसी से डर नहीं है, क्योकि राजीव गाँधी मेरे साथ है।” 
ठीक इस काट्र'न के पास एक काट्'न चिप्रकायरा गया है जिसमें सी. पी. एम. 
का नारा इन शब्दों में लिखा हुआ है कि “हम अपनों खून की अच्चिम बूंद 
तक गोरखाल॑ण्ड के आन्दोलन को पराजित करेंगे ।" 
यह दोनों काटू'न यद्यपि गोौरखाल॑ण्ड की माँय तथा केन्द्र के रवेये को 
ब्यंगरात्मक तरीके से व्यक्त करते हैं । पश्चिमी बंगाल फी सरकार को यह पूर्ण 
विश्वास हो गया है कि गोरणालैण्ड का आन्दोलन केन्द्र के श्रोत्ताहन से बाग 
बढ़ रहा है । केद्ध पर यह आरोप है कि वर्षों से चली आ रही वामपंथी सरकार 
को कमजोर कर देना चाहती है। दूसरी ओर इस आरोप का खण्डन करते 
हुये केस्द्र का कहना है, गोरखालँण्ड की माग आन्त का आन्वरिक मामता नही 
समझा जा सर्कता और केच्ध का हस्तदीप करना जरूरी है । 


सिक्किम काराजनौतिक विकास, 
व नवीनतम आयाम ५ 


भौगो लिकफ परिचय 


दुनियां के ववशे को देयकर यह मालूम होता है कि सिक्किम एक बहुत 
छोटा राज्य है जिसके पूर्व में भूटान और पश्चिम में नेपाल है। दक्षिण में 
दानिनिंग के पहाड़ी क्षेत्र स्थित हैं। उत्तर में तित्बती क्षेत्र हैं जो कि चीन के 
कबने में हैं। इसका क्षेत्रफल 2,88 वर्ग मील है । 

सिक्िकम एक पहाड़ी राज्य है। कोई भो स्थान मंदानी नही कहा णा 
सकता। महत्वपूर्ण सदियों में दो मुख्य नदियों का नाम लिया जा सकता है । 
पहुली नदी का नाम डिचू है जिसने धिक्किम और भूटान के बीच में एक 
प्राकृतिक सीमा को निर्धारित कर दिया है। सिक्किम के उत्तर, पूर्व और 
पश्चिम की ओर बहुत से पहाड़ हैं जो हमेशा वऱ् से ढके रहते हैं । सबसे ऊ वे 
पहाड़ का नाम कंचितथिगा हैं जिधकी ऊंचाई 28,46 फीट है ! इस पहाड़ 
को दुरवियाँ में तीसरे नम्बर का गिना जाता है। दूसरी नदी का नाम टीस्टा है 
जिसका सिक्किम के लिए भौगोलिक महत्व हमेशा से रहा है। इस नदी फा 
पानी सम्पूर्ण राज्य में बहता हुआ भारत के मैदानी क्षेत्र में उतरता है । 

दक्षिण-पश्विम मानसूत के सीधे रास्ते में होने के कारण सिक्षिकम में 
अधिक वर्ष होती है । 
सिविकस निवासी 


इतिहास वेत्वाओं का कहना है कि सिविकिम के निव।सी मूल रूप में मंगोल 
के लोग हैं। ये लोग भिन्‍न समय में सिक्रिस में प्रवेश हुए थे । ये लोग भिन्न 
जाति के थे और अपनी सुविधानुसार इस राज्य में बसने के लिये आये। सबसे 
पहले आने वाली जाति लैंप्वा थी जो कि अपने आपको संगपी (अर्थात जंगल 
निवासी) कहते थे । ये लोग कौन थे, कहां से आये थे तथा थे तथा इनकी 
क्या परम्पराएँ रहीं ? इन भ्रश्यों का उत्तर सही-सही आज भी नहीं मिल पाया 
है क्योंकि जो कुछ भी इस जाति के बारे में रिकार्ट्सथे उनको तिब्बत के 
मठाधीशो ने बड़े तरीके से नप्ट कर दिया । कुछ विद्वानों का कहना है कि इस 
जाति के पृ्वंज सबसे पहले तिब्वत या चीन से आसाम होते हुए आये । इसके 
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परचात्‌ भूटिया जाति लेप्चा लौगों से मिन्‍त थौ। ये लौग शक्तिशाली, उग्र 
तथा साहसी थे। जिस स्थान से भूटिया आये उसकी भूमि अनुत्पादक व बंजर 
थी। अपने अस्तित्व को कायम रखते के लिये जिस प्रकार का इन्हें संघर्ष 
करना पड़ा था। उसके कारण इन लोगों में उग्रता व साहसी होना स्वाभाविक 
था। इसी संघर्ष ने इत लोगों को लड़ाकू व साहसी बना दिया था। इनकी 
तुलना में लैप्चा जाति विनम्र, ईमानदार व शान्ति प्रिय थी / लड़ाकू व स्वार्थी 
जाति के सामने टिक पाना मुश्किल ही था और इस प्रकार जो सिविकम 
अप्चा की भूमि से जाना जाता था । अब उस पर भूटिया लीगों का आधिपत्य हो 
गया । लंप्चा के लोगों ने लड़ाकू जाति के सामने हार मान ली और ये सौग 
भूमि हीन हो गये । यह जाति पूर्णतया जाति के अधीन हो गये और शासन 
भूटिया लोगों के पास आ गया। 
तीसरी जाति जो सिविकम में आकर वसी वहु भी नेपाली । नेपाली 
जाति 9वी शताब्दी में आये और इनको सिक्किम के भूतपूर्व राजा ने 
इसलिए स्याने दिया वर्योकि ये लोग कृषि के क्षेत्र मे न केवल निषुण थे अपितु 
परिश्रमी भी थे। निसदेह भआाज भी सिक्किम कृषि अधान देश है और जो कुछ 
भी कृषि के क्षेत्र में प्रगति दिखाई देती है, वह नेपाली लोगों की वजह से है। 
धीरे-धीरे नेपाली लोगों की संख्या इतनी हो गई कि लंप्चा-भूटिया जाति 
अल्पसंख्यक में दिखाई दी और जो छुछ भी 7973-74 में राजनीतिक व 
सविधामिक परिवर्तंत आये उसका पूरा श्रेय 70 प्रतिशत नेपाली लोगों को 
दिया जा सकता है । 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 
947 से पूर्व सिविकम राज्य का क्‍या दर्जा था और इस पर कौन 
शासन करता था तथा उसकी राजनीतिक व्यवस्था क्या थी इसके बारे से 
जान लेना आवश्यक है । जैसा कि पहले उत्लेख हो चुका है कि तीन प्रकार 
की जातियां सिक्किम मे आकर बसी और किस प्रकार भूटिया जाति ने सम्पूर्ण 
सिविक्रम पर आधिपत्य कर लिया। चूंकि भूटिया जाति तिव्वत से आकर 
बधी थी इसलिये इनकी निर्भरता भी तिब्वत पर हो थी। भ्रशासन में तिब्बत 
का हस्तक्षेप हर जगह या । प्रशासकीय कार्यों मे तिब्बत के अधिकारियों से न 
क्रेवल परामर्श बल्कि आदेश प्राप्त किये जाते थे। ऐतिहासिक तथ्यों के 
आधार पर विश्वास किया णाता हैं कि जब भूटिया लोग तिब्बत से आये तो 
उन्होंने पहले से बसे हुए लोग लैप्चाना को अपने में परिवर्तित करना शुरू किया 
और जिम लोगो ने परिवर्तेत होता स्वीकार किया और तिब्बत से आने बाली 
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भूटिया जाति में शामिल हो गये । दोनों में यह समझौता हुआ कि प्रशासन में 
लेप्चा लोगों को समान रूप से व्यवहार किया जाएगा परन्तु राजनीतिक सत्ता 
तिब्बत के शासक के हाथ मे होगी । इस प्रकार का समझोता कुछ लैप्चा लोगों 
को स्वीकार नहीं था जिन्होंने बौद्ध धर्म न तो स्वीकार किया था और न बाहर 
से थाने वाले व्यक्तियों का स्वागत । परन्तु धीरे-धीरे तिब्बत के लोग अपने 
प्रभाव को और भी बढ़ाते गये और अन्तिम रूप से सिक्किम का सम्पूर्ण प्रशासन 
भूटिया लोगों के हायों में पहुच गया। इस प्रकार तिब्बती राजतन्त्र की स्थापना 
करने का रास्ता और भी साफ हो गया। 
जिस तरीके से सिक्किम में राजतन्त्र की स्थापना हुई उसका वहां की 

राजनीति पर गहरा असर पड़ा इस प्रकार की व्यवस्था करने में न तो कोई 
रक्तपात हुआ और न कोई तूफानी संघर्ष । तीन मुख्य ओर प्रभावशील लामा, 
जिनको धर्म के आधार पर नियन्त्रण करने में असफलता मिली, निश्चय किया 
कि राजतन्त की स्थापना करने से सिक्किम के प्रशासन पर नियन्त्रण किया 
जा सकता है। इसी उद्देश्य फो ध्यान में रखकर 642 में इन्हीं लामाओं ने 
“फुट सांग नाम्ग्याल” व्यक्ति को सिक्किम का राजा नियुक्त किया। इस प्रकार 
सिक्किम की राजतीति पर लामा और बौद्ध धर्मे का प्रभुत्त जम गया। ये लामा 
तिब्बत के लोग थे और राजा भो तिब्बत का ही रहने वाला था। इतने लम्बे 

समय के बीच बौद्ध धर्म के आपसी झगड़े भी समाप्त हो चुके थे । इस प्रकार 

सिद्िकम के राजा पर तिब्बत का पूरा-पूरा प्रभाव जम गया । जिन परिस्थितियों 

के आधार पर राजा फी नियुक्ति हुई, शक्तियों में कमी हो जाता स्वाभाविक 

था । यहां के राजा को किसी न किसी प्रकार से भूटिया लोगों को सन्तुष्ट करना 

पड़ता था। इसके परिणामस्वरूप सिविकम में जमीदारी व्यवस्था पनपना 

प्रारम्भ हुआ। फ्रभी-कभी ये जमीदार राजा के आदेशों की न केवल अवशज्ना 

करते थे, अपितु उपहास भी । 

प्रिक्किम राज्य 2 जिलों में विभाजित कर दिया गया । राजा ने 42 

लेप्चाम जो कि उच्च श्रेणी के परिवारों से थे, जिला-अधिकारी के रूप में 

नियुक्त किया और [2 भूटिया श्रमुख को राजा को प्रशासनिक क्यों में 

सहायता करने के लिए एक परिषद्‌ का गठन किया । स्थानीय प्रशासन को 

जमीदारों के हाथों में सौंप दिया जो काजी या टीकादास्स के नाम से जाने जाते 

भे। इन जमीदारों की ये जिम्मेदारी थी कि अपने इलाकों में कानून और 

व्यवस्था कायम करें | इनको यह भी काम दिया गया था कि वहां के राजस्व 

को एकत्रित करें और राज्यकोप में जमा करायें। 
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राजतन्भीय व्यवस्था 
व्यावहारिक स्यरुप--भूटिया द्वारा राजतत्त्ीय व्यवस्था जिस दिन से 
सिविकम में कायम हुई तयसे ही इसमें कमियों का आ जाता स्वाभाविक था । 
इस व्यवस्था में शोषण करने की प्रवृत्ति पहले से ही व्याप्त थी। राजा और 
उसके शाही परिवार के सदस्यों ने सर्वाधिक उत्पादक भूमि को निजी सम्पत्ति 
के रूप में कब्जा फर लिया । पसिविकम में कृषि के योग्य कुछ्त भूमि 90,30 
हैक्टर्स थी ॥ 2,740 हैवटतें जमीन राजा के नाम थी ) जिसको काश्तकार 
बिना कुछ निये हुए जोतते थे ओर , जमीन से प्राप्त हुई सम्पूर्ण राशि शाही 
परिवार के व्यक्तिगत खर्ों के लिए चली जाती थी । 
इतनी भारी मात्रा मे र/ज्य को निजी सम्पत्ति काबू करने के बावजुद 
भी राजा ने जनताधारण की दयनीय स्थिति को सुधारने का प्रयास नहीं 
किया। वस्तुस्यिति यहू थी कि राजा ने प्रशासन को सुधारने के लिए कभी 
समय मुश्किल से ही दिया होग! ॥ राज्य के प्रशासत का काम प्रधानमस्धो 
और दीवान के हाथों में सौंप रखा घा। जो कि १रिपद्‌ के सदस्य थे और 
जिसको राजा के सहायक के रूप में नियुक्त किया था | परन्तु इन प्रशासडों ने 
व्यक्तिगत स्वार्ों की अधिक परवाह वी चनिस्पत राज्य की भलाई के । यही 
नहीं, यहाँ का राजा अधिकतर समय तिब्बत में व्यतीत करता था । इस प्रकार 
सिविकम की सम्पूर्ण पूंजी विदेशों के लिए (अर्थात्‌ तिब्बत के मठाधीश) खर्च 
होता था ) राज्य की सावेभोभिकता व सम्मान तिब्बत की दया पर निर्भर थी । 
राजा ने अपनी स्थिति को इतना कमजोर बना दिया था कि जब फभी भी 
विदेशी राष्ट्र सिक्किम पर आक्रमण की धमको देते थे तो य। तो राजा तिब्बत 
से मदद की भीख मांगता था और या वह स्वयं तिब्बत भाग जाता था और 
जनता को छोड़ जाता था । नामम्यालशाही परिवार ने किसी भी योग्य प्रशान 
सक को जन्म नहीं दिया। अधिकांश स्थानीय अधिकारी वर्ग ने राजा के 
आदेशों की न केवल अवहेलना की बल्कि कभी-कभी राजा को भी अपने क्षेत्र 
से भगा देते थे । 
राज्य के लगभग सभो विर्णयों में उच्च लामाओं को सक्रिय और 
प्रभावशाली भूमिका होती थी । राजा की तरह, मठो के लिए भी सम्पत्ति पहले 
से ही सुरक्षित थी । लगभग 8,550 हैवदर्स कृषि योग्य जमीन इनके लिये दे 
दो गई थी। मे सभी लोग जो मर्ठों के क्षेत्रय्यरिधि में बसे हुए थे उनको भूमि 
राजस्व देवा पड़ता था तथा कुल फसल का हिस्सा भी मठों के अधिकारियों को 
सर्मावत करना होता था । इसके अतिरिक्त हर व्यक्ति को वर्ष में सात दिन का 
मुफ्त श्रम का दाल देना होता था। सठों के अधिकारी वर्ग न केवल अपने क्षेत्र 
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कै प्रशासन मैं स्वतन्त्र थे अपितु स्थायिक शक्तियां भी इनको प्राप्त थीं। राजा 
भर सामाओं की सांठगांठ से “काजी" के माध्यम से सोगों पर अत्याचार करते 
थे और उनकी मनमानी का बोलवापा था। राज्य की पूरी व्यवस्था कुछ इस 
प्रकार की बनी हुई थी जिसके माध्यम से केवल कुछ भूटिया और उच्च सैप्पा 
जाति पो ही सर्वाधिक साभ होता था। परिणामस्वरूप, राज्य में भूटिया और 
तैप्या जाति फे बीच निरम्तर संपर्ष रहता पा। 
उक्त राजनीतिक व्यवस्था के कारण दुष्परियाम होता भी स्वाभाविक 
घा। आपिक दृष्टि से राज्य की कोई प्रगति नहीं हुई । 9वी शताब्दी के 
अन्तिम चरण तक जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी का लगभग सिक्किम पर पूर्ण 
प्रभुत्व जम गया घव॒ तक सिविकम शी आन्तरिक स्थिति आदिवाकप्षियों-जैसी 
हो गई थी । न तो किसी सड़क का निर्माण कराया गया न कोई पुलिस की 
व्यवस्था । न्याय।लय की व्यवस्था भी नहीं थी । सार्वजनिक निर्माण शून्य और 
शिक्षा का क्षेत्र अछूता ठया राज्य के खजाने में भी दिवाला निकाला हुआ 
था। प्रशासनिक दृष्टि से राज्य अस्तब्यस्त था। शाही परिवार के सदस्यों के 
यीच पारस्परिक झगड़े रहते थे । श्रशासनिक परिषद्‌ के अधिकारी वर्ग में 
भारी मतभेद थे । परिपद्‌ के कुछ सदस्यों ने राज। की मत्ता को चुनौती दे 
रखी थी और शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया था। भूदिया और लंप्वा 
के बीच हमेशा झगड़ा रहता था। कभी-कभी इन धगड़ों के कारण राज्य में 
कानूनी अव्यवस्था इतनी अधिक हो जाती थी जिसके कारण राजा को तिब्बती 
लोगों से हर प्रकार की सहायता लेनी पड़ती थी। इस तरह की हालत या 
अध्यवस्था राज्य में अनेकों बार हुई। तिब्बत पर इतना अधिक विभेर हो 
जाने के कारण सिविवम के लोगों मे यह बात घर कर गई कि सिविकम 
की अ्शासनिक यागडोर तिम्वत के हाथ में है और राजा केवल धामध्षात्र का 
पुतला है जो कमणोर, निस्सहाय ओर गुलाम है। जब तिब्बत स्वयं चीन के 
अधीत बन गया तो सिव्रिकम के लोग यह साफ तौर से कहने लगे कि 
सिविकम की यागडोर घीन के हाथ में है। वैसे चीन ने कभी भी शिविकम 
पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास नहीं किया | 
विदेशों भ्राक्ृमण 
सच ही कहा है कि यदि घर में झगड़े हैं तो उसका बाहर वाले लाभ 
उठाने का प्रयास करते हैं और प्रयास मे सफल भी होते हैं । यह शाश्वत सत्य 
सिक्किम राज्य पर लागू किया जा सकता है! सिविकम के आन्तरिक झगड़ों 
तथा राजा की स्वयं की कमजोरी ने विदेशी राष्ट्रों को उसका लाभ उठाने का 
सोका दिया। सिक्किम राज्य ने कई आक्रमणों का सामना किया और सबसे 
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बड़ा आक्रमण नेपाल की तरफ से था। जिसका फंस यह हुमा कि स्िविकम 
को बहुत से भूखण्ड से हाथ धोना पड़ा । नेपाल की योजना तो यह थी कि 
बहू पूरे ही सिविकम को अपने अधीन कर ले परन्तु यह योजना इसलिए भी 
सफल नहीं हो पाई क्‍योंकि तव तक ईस्ट इण्डिया कम्पनी का आधिपत्य हो 
चुका था। अंग्रेजी शासक किसी अन्य विदेशी सज्य का स्तिविकम पर आधि- 
पत्य सह नहीं कर सकते थे क्योंकि उनका स्वयं का स्वार्थे इसमें निहित था । 
अंग्रेज लोग सिव्िकम के माध्यम से तिब्बत से अपना व्यापार बढ़ाता चाहते थे ! 
इसलिए सिवित्रम पर पूरा नियन्त्रण भी होना जरूरी था। अंग्रेजी शक्ति ने 
बढती हुई नेपाली सेना को हराया और गोरखा के चंगुल से तिक्किग को बचा 
लिया | इस अहसान का बदला सिविकस छे राज! ने एक संधि के रूप में 
चुकाया जी कि 86। में दोनों के बीच हुई ॥ इस संधि के अनुसार अंग्रेजों 
को भारत और तिब्बत के वीच व्यापार करने वी सुविधा प्राप्त हो गई जी 
कि बिना पिविकम के सम्भव नही थी । अंग्र जों ने बहुत जल्दी ही अपनी व्या- 
पार की सुविधा के लिए सडकी का निर्माण कराया। यह काम 880 तक पूरा 
कर दिया गया परन्तु तिब्बत के अधिकारी वर्ग ने इस प्रकार की गतिविधियों 
को पसन्द नहीं किया क्योकि तिव्वत से मिविकम को हमेशा से ही भारक्षित 
राज्य समझा था । उन्होने छम्भ घाठी की ओर अपनी सेना भेजी। अंग्रेजी 
लोग ऐसे कदम से चौंक यये और कुछ समय के लिए उन्होंने अपने इरादे 
बदल लिये । अग्नेजों की इस कमजोरी को समझ कर तिब्बत के लोगों ने 
सिक्कम पर पूरा नियस्त्रण करते की नीति अपनाई और इस दिशा मे 
कुछ कदम भी उठाये । अंग्रेज़ी प्रशासनिक वर्ग ने सिक्किम के 
राजा मे शिकायत की कि 7867 को संधि के अनुसार तिब्बत को कोई 
अधिकार नही है कि वह सिक्किम के किसी भी आल्तरिक क्षेत्र में हस्तक्षेप 
करे । अब सिक्किम के राजा ने इस अ्रकार की आपत्तियों का कोई उचित 
उत्तर नही दिया ( तब अग्रेजी अधिकारी वर्ग के पास और कोई विकल्प नहीं 
था कि वे सितिकम की दिशा से अपनी सेता भेजें और सिक्किम से तिब्बत को 
घेना को खडेड़ दे ! अंग्रे जो वी शक्ति के सामने तिब्वत्त वी सेना मुकाबला न कर 
सकी और अन्त में तिब्बव और चीन दोनो ने ही अंग्रेजी के प्रभाव को पूरी 
मान्यता दी, !9 मार्च, 890 ई. में अंग्रेज और चीन के बीच एक सम्मेलन 
हुआ जिसमें चीन ने अग्रेजों के सिविकर्म पर प्रभुत्व को स्वीकार किया | 
इस प्रकार अंग्रेजों का प्रभुत्व सिकिकिस पर पूर्णतया जम गया बौर 
उन्होंने सिविकम के प्रशासन के लिए अपनी कुछ सीतियां बनाई । उन्होंने एक 
पपविक्रम का संविधान 889 ई. में बना । इसके अनुसार राज्य की शक्तियां 


69 


राजा के हायों में सौप दो गई परन्तु संविधान में यह भी लिख दिया गया 
कि शक्तियों का प्रयोग राज्य की परिषद की सलाह से करेगा। यदि कभी दोनों 
के बीच में मतभेद हो तो उसका अन्तिम फैसला अंग्रेजी राजनीति अधिकारी 
करेगा। वस्तुत: राज्य की वारतबिक शक्तियां अंग्रेजी शासक के पास ही पहुंच 
गई' क्योंकि परिषद का गठन किस प्रकार हुआ था उरामे अधिकतर सदस्य 
अंग्रेजों के ये। राजा के पास और कोई विकल्प नही था सिवाय इसके कि 
वह अंग्रेजों के थे । राजा के पास और अधिकारी वर्ग की बात माने । राजा 
को हमेशा इस बात का भी भय था कि कही यह अपने पद को यो न बैठे ।' 
अंग्रेज अधिकारी वर्ग को इस बात फी चिन्ता नहीं थी कि जनसाधारण की 
समस्‍यायें बया हैं और उतका जीवन स्तर कैसे सुघारा जा सकता है। उन्हें इस 
बात की भी चिस्त/ नहीं थी कि वहां का सामन्‍्त वर्ग कुछ उनके लिये घतरा 
पैदा कर सफता है | बे जानते थे कि सामस्त वर्ग भी अपने स्वार्थों की पूर्ति 
करने के लिए उन्ही की ओर द्ाकेगा और ऐसा हुआ भी । सामन्तवर्ग ने राजा 
को आज्ञा का उल्लंघन करना प्रारम्भ किया और अंग्रेजी अधिकारी यर्गे के 
गुलाम हो गये । इस प्रकार राज्य में सामन्ती प्रथा अधिक शक्तिशाली और 
अधिक अत्याचारी हो गई । 


अंग्रेज लोगों ने तेपाली जाति को प्रवेश होने के लिए प्रीत्साहन दिया। 
इस प्रोत्साहन के पीछे अंग्रेजों की एक कूटनीति स्पष्ट थी । वे चाहते थे कि 
पहले से बसे हुए भूटिया और लैप्चा नेपाली लोगों से डर जायें। इस योजना के 
अनुसार भारी संद्या में नेपाली लोगों का सिविकम में प्रवेश होना शुरू हुआ 
और धीरे-धीरे संख्या इतनी बढ़ गई कि लैप्चा और भूटिया सिक्किम में अल्प- 
संत्यक हो गये। प्रशासनिक दृष्टि से कुछ ऐसे सुधार किये गये कि जिसने 
अंग्रेजों के हितों की पर में पूरी सहायता की । राजा को यह कहा गयो कि 
तिब्बत में तीव महीने से ज्यादा न ठहरे और राजकुमारों को शिक्षा प्राप्त 
करने के लिए भारतीय विद्यालयों में भेजा गया। अंग्रेजों की नीति इसमें सफल 
हुई और धीरे-धीरे सिविकम तिब्वत के चंगुल से बाहर निकलने लगा। यक्त 
प्रशासनिक सुधारों ने पूर्ण रूप से सिविकम को भारतीय राज्य के रुप में 
परिवतित कर दिया। भारत सरकार की स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ सिविकम की 
क्या नीति रही उसके इस सन्दर्भ में स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है । 
. इस प्रकार की अंग्रेजी नीति में प्रभावशाली भूटिया जाति पर गहरा 
अस्त डाला। जब ।9वीं शताब्दी में भूदियां जांति ने सिंविकंम पर प्रभुत्व 
कायम किया तो उन्होंने उच्च घराने के लेप्चा परिवार से ऐसा समझौता किया 


70 


जिसमें अधिकांश नीये परियार के सेप्या अछूत रह गये । इस समझौते ने उठ 
पर कप के लिए पुरा-पूरा मौका दिया। समझौते का पहुला प्रभाव 
गह हुआ कि लंप्चा की उत्प।दक भूमि को जब्त कर लिया गया, उनके धर्म को 
नष्ट किया और उनको न केवल बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया अपितु उतको 
लाभा की व्यवस्था में कोई स्थान नहीं मिला उनको एक फ़कौर का दर्जा ही 
आ्राप्त ही सका जो कि प्रभावशाली भूदिया की दया पर निर्भर थे | इस अन्याय 
मे ही जातियों के दीव निरन्तर संपर्प को जन्म दिया परन्तु अंग्रेजी शासन 
ने सैपाली लोगों को बसाने के लिए प्रोत्साहन बराबर दिया जिसके कारण दोनों 
जातियों को नेपालियों से खतरा हो गया। नेपाली लोग न कैवल संख्या में 
अधिक थे अपितु वे साद्षती, प्ररिषमी और हृषि के झषेत्र में निषुण से! इस 
खतरे के कारण उसे शोपक भूटिया जाति ने शोषित लैप्या जाति से समझौता 
करना प्ररम्श क्रिया शिक्षमे कि थे नेपालियों से मुकाबला कर सके। लैप्चा 
लोगों ने इस समझौते को समर्थन दिया मर्योकि उन्हें भी नेप/लियों से अधिक 
डर था परन्तु यह समझौता अधिक सुविधाजनक नहीं था वर्षोंकि यह सामान्य 
नियम है कि समझौता दो बराबरों के बीच होता है भ कि ऊंचे और नीचे के 
बीच । नेपाली लोगों को दक्षिण और दक्षिण-पूर्व के भाग में बसाया गया। 
उनके प्रति हर प्रकार फा मन्‍्पाय किया गया और इस प्रकार नेपालियों के 
हृदय में उनके प्रति घुणा पंदा हो गयी । 
नेपाली विद्रोह 
नेप्रालियों का असन्तोप तभी तक नियन्त्रण में बना रहा जब तक अंग्रेज, 
लोग सिविकम पर शासम करते रहे, क्योंकि मेपालो लोग अंग्रेजों के मित्र से 
गन गये थे । अंग्रेजों के खले जाने के बाद से ही जिन्होंने कि सिविकस के 
शासकों को लगभग शक्तिहीन कर दिपा था, वहा कोई भी ऐसी शक्ति बच ने 
रही थी जो कि गेपाली असन्तुष्ट भावना को नियन्त्रण में कर सकता उनके 
जाते ही दोनों के बीच संघर्ष होना स्वाभाविक था। राजा की स्वयं की भूमिका 
भी कभी निष्पक्ष नहीं रही ) वह अल्पसंख्यक भूटिया तैप्च! को ही समर्थन 
देता था जिसके परिणामस्वरूप राजा नेपालियों सेनतो कभी सम्मात ही 
प्राप्त कर सका और न ही आदेशों को पालने करवा सका। जितना अधिक 
राजा भूटियों पर निर्भर था उनको समर्थत देता था उतना ही अधिक नेपा- 
लियों के हृदय में उनके प्रति विद्रोह पैदा हो गया था। अंग्रेजों के तुरूत जाने 
के बाद सदसे बड़ी समस्या यहाँ थी कि नेपालियों पर कैसे काबू पाया जाय 
क्योकि सिविकम में न तो पुलिस और न मिलिद्री फी व्यवस्था थी । 
नेपाली लोग हमेशा इसी भाव में रहते थे कि कब राजा उतसे सिविकस 
से चले जाने के लिए कह दे । उनका यह डर सच भी निकला, जब राजा ने उन 
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लोगों को सिक्किम से वाहुर तिकल जाने की चेतावनी दी और तब से ही 
प्लिविकम के प्रशासनिक बगे ने यही प्रयास किया कि बह दिन कब आये जब 
नेपालियों को राज्य से बाहर निकाला जाय । नेपालियों को हमेशा विदेशी के 
रूप में ही समझा गया । पारस्परिक घृणा की भावना ने अनवरत्‌ संघर्ष को 
जन्‍म दिया । 
अंग्रेजी प्रशासन के चले जाने के बाद सिविकम में आन्तरिक झगड़े पैदा 
हो गये । नेपाली लोग जानते थे कि उनके प्रति घोर अन्याय हो रहा है। 
उनमें राजनीतिक जागरूकता स्पष्ट नजर आमने लगी थी। भारत के राष्ट्रीय 
आन्दोलन व जनतान्त्रिक भावना के बारे मे तेपाली लोग अनभिन्न थे। सिविकम 
में भी जततान्त्रिक भावना धीरे-धीरे फैल रही थी । नेपाली लोगों में भी वे 
सभी जनतान्त्रिक आदर्श घर कर रहे थे जिनको राष्ट्रीय आंदोलन में मुख्य 
स्थान दिया जा रहा था। भारतीय नेताओ से प्रभावित नेपाली लोग उसी 
मार्ग को अपनाने के लिए अग्रसर हुए जिसकी हवा भारत में पहले से 
ही व्याप्त थी। बहुसंख्य नेपाली लोग यह जानते थे कि यदि सिविकम 
में जनतान्त्रिक व्यवस्था कायम हो जाये तो शासन उनके हाथों 
में होगा । इसी उद्देश्य को हाथ में लेकर नेपालियों ने जनतस्त्र 
शासन के लिए आन्दोलन प्रारग्भ करये की घोषणा की। सिक्किम में 
जनतान्त्रिक मूल्यों का प्रच।र भारत के द्वारा हुआ और नेपालियों मे ऐसे 
मौके का पूरा-पूरा लाभ उठाने की कोशिश की । भूटिया-लैप्चा लोगों फो यह 
बात अच्छी तरह मालुम थी कि सिविकम में जनतन्त्र व्यवस्था का क्‍या 
परिणाम होगा । वे अपना हित अच्छी तरह जानते थे इसलिए उन्होंने इसका 
विरोध करना शुरू किया । 
उबत जनताल्त्रिक आन्दोलन के विरोध में कौन लोग सामने आये वे 
भी छुपे हुए नहीं थे । सिक्किम के पूजीपति, शाही परिवार, सामन्त लोग, 
उच्चलामा, व्यापारी, ठेकेदार, धनी कृपक- ये सभी लोग जनतान्त्रिक व्यवस्था 
के विरोध में थे । इन बुजु'आ वर्ग में बहुत से नेपली भी शामिल थे जो 
राजतन्त्र के पक्ष में थे । उसी प्रकार लंप्चा भूटिया लोगों में भी ऐसे दलित 
लोग थे जिनकी यह इच्छा थी कि जनतान्त्रिक व्यवस्था हो जाने में उनका 
उद्धार है। 
जनता-न्त्रिक झ्रान्दोलन 
सिक्किम में जनतान्त्रिक आन्दोलन का प्रारम्भ अंग्रेजी शासद के चले 
जाने के बाद हुआ । 947 के तुरन्त पश्चात्‌ दो शक्तियां साफ़ तौर से दिखाई 
दीं--वे थीं जनतान्विक शक्ति एवं सामंत शक्ति । सत्ता को अपने हाथ में 
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सेने का मुकाबला इन दोनों शक्तियों के बीच शुरू हुआ। भारत में जनतान्विक 
व्ययस्था की स्थापना होने के पश्चात शिड्किम में तीन राजनीतिक दलों के 
बीच गठबन्धन हुआ और दल को अधिफ प्रभावशाली बनाने के उद्देयय से 
तीनों दलों का एक दल बनावा जिधका साम सिक्किम स्टेट कॉरग्रेस रखा। 
जिन दलों को मिलाया ये थे-- (१) प्रजा सुशारक समाण, (2) प्रजा सम्पेशनन, 
(3) प्रजा मण्डल । एक दल के बनते ही भक्ति का संचार हुआ, आन्दोलन की 
घोषणा कर दी गई। सगे गठित दल मे त्तीन मांगें रपो थी ये-(अ) लोकप्रिय 
ओर उत्तरदायी सरकार का विर्माण और सामस्तवादी व्यवस्था को समाप्त 
करना, (ब) अन्तरिम जनवान््रिक सरकार का गठत, (स) सिविकरस को तुरन्त 
भारत में विलय कर देना। यह आन्दोलन महाराजा के विरुद्ध था जो कि पहले से 
ही जनतान्त्रिक शवित का मुकालला करने के लिए सामन्त शक्ति से सहायता 
मे रण था। राजा के प्राप्त कमर शक्ति होने के कारण उसने निम्न तरीके 
अपनाये जिससे आन्दोलन दूट झाय और शक्ति नी रहे । 
चल में मतभेद करना 

राणा ने उक्त तीन माँयों में रो केवल एक मोग को स्वीकार किया और 
चह थी अन्तरिम लोकप्रिय सरकार का गठन जिसमे उसने तीन प्रमुख नेताओ 
की अपनी सहायता के लिए “सेक्रेटरी” के रूप में नियुक्त किया । राजा यह 
पहले से ही जानता था द्वि दल के मेताओं में निष्ठा का अभाव है भर इस 
कमजोरी का उसने लाभ भी उठामा। तीन ”संक्रटरी” की नियुक्ति के बाद 
राजा के उनको अपनी चतुराई से स्वयं के पक्ष में कर लिया भर कांग्रेस 
सेक्रेटरी धीरे-धीरे राजा का पक्ष लेने लगे तथा आन्दोलन की गर्मी को भूल 
गये । सिक्‍्शिस काग्रेंस पार्टी के नेताओं में आक्रोश ऐदा हुआ और तीनों 
सैक्रेटरी से त्याय-पक्र मांगा ॥ उन्होंने त्याग-पत्र देने के लिए मना कर दिया 
ओर इस प्रकार दस की एकता समाप्त होने लगी | 
'राभभवन दल का गठन 

जनठान्त्रिक दल का सामना व विरोध करने के लिए राजा ने एक ऐसे 
दल का गठन किया जिसका साम “विशनल प्रार्टी” रखा । इस दल का मुख्य 
काम यही था विशिष्ट वर्ग वेः हितों की रक्षा करना और ययाश्यिति फो 
बताये रखते का पूरा-यूरा प्रयास) जिन लोगों से दस बना वे थे लेप्या, 
झूटिया, सगर्स, शेरया तथा शुद्ध । यह पार्दी सामन्‍्तवादियों के हितों की रक्षक 
थी । कांग्रेस के तीन नेताओं की इस स्वार्थंपरता का देखकर यह स्पष्ट अवश्य 
होता है कि दल में जनतान्त्रिक प्रिपक्वता का पूर्ण अभाव था। 
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वास्तविकता से समझौता 
राजा का यह प्रयास कि दल में फूट पड़े-उसमें आशिक सफलता तो 
मिली लेकिन उसने वास्तविक स्थिति को समझ लिया था। राजा यह जानता 
था कि भारत सरकार का रुघ जनतान्त्रिक शक्ति की तरफ है। वह यह भी 
समझ रहा या कि जब तक भारत का रुप उसके पक्ष में नहीं होगा तब तक 
स्थानीय दल का आन्दोलन शान्त नही किया जा सकता । 
जब मई, 949 को जनतान्त्रिक शक्ति ने पूरी ताकत के साथ राजा 
के सामने अयनी मांगों को लेकर प्रदर्शश किया तो उसत समय राजा का मानस 
यथाय स्थिति से उन्मुख था। भारी सख्या में प्रदर्शनकारियों को देखकर राजा ने 
तुरन्त “भारतीय रेजीडन्सी" में शरण ली और भारतीय “पोलीटिक्स आफिमर" 
की राय को मानने के लिये तैयार हो गया । राजा को यह सलाह दी गई कि 
बहू एक लोकप्रिय सरकार का गठन फरे जिसमें तीन सदस्य सिक्किस कांग्रेस 
के हों तथा दो राजा के मनोनीत व्यक्ति । इसकी अध्यक्षता काग्रेंस का अध्यक्ष 
करेगा। राजा ने उक्त सलाह को तुरन्त मान लिया। 
भारत सरकार सिविकम के मामले को हल करने में अधिक जल्दबाजी 
करना नहीं चाहती थी । उसकी स्पष्ट तस्वीर केवल 950 की संधि से ही 
हो सकी जिसने सिविक्रिम को भारत का “आरक्षित” दर्जा दिया। संधि के 
अनुसार सिविकम के विदेशी मामले, सुरक्षा तथा न्याय-व्यवस्था की जिम्मेदारी 
भारत सरकार के हाथों में सॉप दी। घरेलू मामले में राजा को लगभग 
अपरिमित शक्ति प्रदान कर दी गई। राजा ने शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू 
किया | सामन्‍्त लोगों के स्वार्थों की पूर्ति करने में राज। ने कोई हिचकिचाहूट 
नहीं दिखाई। स्वयं के स्वार्थों की पू्ति का कानूनी रूप देने के लिए राजा ने 
953 में संविधान का निर्माण क्रिया जिसने केवल अल्पसंख्यक भूटिया लंप्चा 
को और अधिक सुविधायें प्रदान कीं तथा 75 प्रतिशत नेपाली लोगों को सुख- 
सुविधाओं से वंचित क्रिया, उसको जानता भी आवश्यक है । 3७ 
4953 का संविधान 
इस संविधान का मूल आधार “परिटी फार्माला” था जिसके अन्तर्गत 
यह निश्चय किया गया कि “राज्य परिषद” की .सीटों का वितरण समान 
अधिकार के आधार पर होगा। इन सीटों का विभाजन भूटिया, लैप्चा और 
नेपाली के बीच होगा । यद्यपि बहुसंख्यक नेपालियों के लिए परेश:नी का कारण 
था क्योकि उक्त नियम हो जाने से नेपालियों के लिए सत्ता का रास्ता अवष्द्ध हो 
गया । राजा ने फिर भी अपने आपको सुरक्षित नही समझा और इसी असुरक्षा 
की भावना से संविधान में एक प्रावधान और जुड़वाने के लिए बाध्य किया । 
राजा ने पाँच सदस्य मनोनीत करने: का अधिकार अपने हाथ में सुरक्षित, 
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रखा निर्वाचित सदस्यों से गठित “राज्य परिषद” का महत्त्व और भी कम 
करने के लिए राजा ने “द्वंध शासन” की व्यवस्था को प्रारम्भ किया। 
प्रशासन के मुख्य विभाग राजा के हाथों में सौंप दिये गये और कम महत्त्वपूर्ण 
विपय परिषद को दिये गये । राज्य परिषद के सामने और भी अड्चर्में डाल 
दी गई” । परिषद को प्रतिवन्धित विषयों पर वहस करने की अनुमति नही दी 
गई । नये संविधान ने परिषद को उन उचित शक्तियों से भी सचित कर 
दिया णो उसे स्वतः मिलने ही चाहिये थे । संविधान ने परिषद को इतना 
कमजोर कर दिया कि वह केवल राजा के निर्देशन का प्रालन करने वाली 
एक संस्था बनकर रह गई | ऐसे संविधान ने धीरे-धीरे 973 तक राजा को 
इत्तनी भारी शक्ष्ति श्रदात कर दी थी कि वह सिक्किम में सबसे अधिक धनवान 
व्यक्ति मे गिना जाने लगा । 

राजा के प्रति विद्रोह 


राजा ने अपने उन सभी तरीकों को प्रशासन में लागू किया जिससे वह 

लोकप्रिय हो सके । जिस आवरण में वह झ्याति प्राप्त करना चाहता था वह 
बहुसंब्यक नेपाली व जनतान्त्रिक शक्ति को इतना स्पष्ट था कि राजा ने 
अन्यायपूर्ण व्यवह्मर सभी के सामने आ ग्रये। राजा का प्रशासन वस्तुतः 
केवल कुछ सामन्तवादी लोगीं को सर्वाधिक लाभ पहुँचाने के लिए था। उनके 
अन्याय और दमन की पराकाष्ठा थी। केवल भठों के उच्च लामा और 
जमींदार लोग राजा की छत्र-छाया में पनप रहे थे। 26,700 हैकटर्स भूमि 
का नियंत्रण पचास परिवार के बीच में था। करीब 8560 हैक्ट्स भूमि 6 
मठों को दे रखी थी । सिविकम की दलित जनता इस प्रकार के शासन से तंग 
व दु.द्धी थी । नेपाली लोग अच्छे मौके का इन्तजार करने लगे। वे राणा को 
अहसास कराना चाहते थे कि जो कुछ भी उनके सानिध्य में हो रहा है वह 
भयंकर, अन्याय और भ्रष्टाचार है और वह घड़ी आई भो जब बहुसंख्यक 
नेपाली लोगों ने अवसर का साभ उठाया । 

-973 के चुनाव ने नेपाली लोगों को वह मौका दिया जिसका वे 
इन्तजार कर रहे थे । सिविकम नेशनल काग्रे स ने राजा पर यह दोपारोपण 
किया कि चुनाव के परिणाम को स्वीकार नहीं किया । बस्तुतः स्थिति यह भी 
कि जिस चुनाव पद्धति को राजा ते कानूनी रूप से नेपालियो पर थोप रखा था 
थह मूलतः अन्यायपूर्ण थी । चुनाव पद्षति भूटिया-लंप्चा लोगो के पक्ष में थी । 
अतः हर स्थिति में चुदाव का परिणाम केवल सामन्त लोगों के पक्ष में जाता 
था | अतः 973 के चुनाव परिणाम के पश्चात नेपालियाँ में घोर अभ्न्तोष 
फैस गया और विद्रोह चोगयाल. (राजा) के खिलाफ छेड़ दिया । सिविकृरम 
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कांग्रेस ने चोगालय के सामने प्रद्शित किये और जनतान्त्रिक व्यवस्था-ओे 
आधार पर चुनाव कराने की मांग रखी। राणा ने ऐसी माँगों पर .फोई ध्यान 
नही दिया और उसके ठीक विपरीत आतंक का वातावरण फैला दिया ।, इस 
विद्रोह और असन्तीप की कोई सीमा न थी । राजा ऐसे विद्रोह का सामना 
नहीं कर सका । सिक्किम प्रश,सन का सम्पूर्ण ाँचा चरमरा गया। राजा 
के सामने और कोई विकल्प न रह गया और उसने भारत सरकार को प्रशासन 
फी बायडोर सौंप दी । 

समझौते की व्यवस्था 


भारत सरकार ऐसी स्थिति कौ देखकर सरल रास्ता दूढने का प्रयास 
फरने जगी जिससे सिविकम का राजा किसी प्रकार से गलत ने समझे । नई 
दिल्ली में उच्च अधिकारी वर्ग राजा से यही आशा करते रहे कि आन्तरिफ 
व्यवस्था को सूझवृझ से राजा सम्भाल लेगा । परन्तु स्थिति और भी बिगड़ती 
देख कर भारत को ऐसे कदम उठाने के लिए वाध्य होना पढ़ा जिससे सिविकम 
की जनता न्याय और व्यवस्था से रह सके। अन्त में एफ समझौते की व्यवस्था 
हुई जिसमें राजा जनतान्त्रिक शक्ति के प्रतिनिधि और भारत स्वयं। 8'मई, 
4973 को तीनों के बीच यह समझोता किया गया जिसमें, ही उत्तरदायी 
जनतान्त्रिक सरकार के गठन का निर्णय लिया गया जिसकी जिम्मेदारी भारत 
रारकार पर छोड़ी गई। समझौते ने यह भी निर्णय लिया कि एक कार्मकारिणी 
के प्रमुध की सलाह पर राजा द्वारा होगी । कार्यकारिणी प्रमुख को समझौते 
के अनुसार यह भी शक्ति प्राप्त हुई कि वह कार्यकारिणी की मीटिंग की अध्य- 
क्षवा करें। 973 के समझौते ने यह भी तय किया कि यदि राजा,और 
कार्यकारिणी के बीच में कोई मतभेद हो तो उस मसले को सिक्किम में 
/इृण्डियन पोलीटीकल आफिसर” को सौंप दें जौर उसका निर्णय, अन्तिम 
होगा । समझौते से यह अवश्य निष्कर्ष निकला है कि जनतान्त्रिक शक्ति फो 
राजा पर बिह्कुल भरोसा उठ गया था और भारत सरकार पर अधिक । 

उबत समझौते से राजा यद्यपि नाराज था लेकिन हस्ताक्षर करने.पड़े। 
राजा ने भारत सरकार पर आरोप लगाया कि धप्षिविक्रम नेपालियों की उसके 
खिलाफ उकसाने में भारतीय नेताओं .का हाथ है। राजा ने हस्ताक्षर के रूप 
में तो समझौते को स्वीकार किया परन्तु आन्तरिक द्वन्द् ने उसे शान्ति से नहीं 
बैठने दिया । अपने हाथों से शक्ति जाते देख राजा सहन नही 'कर सका। 
समझौते के अनुसार अप्रेल, 974 को सिक्किम विधान सभा चुनाव हुए 
जिसमें सिविकम काग्रेस पूर्ण बहुमत में आयी । दुभभाग्य की बात है कि राजा 
मठ की एक मात्र सीठ भी हार गया। 
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4974 का संविधान 
चुनाव होने के बाद काजी लैडप दोरजी के नेतृत्व मे सरकार का गठन 
हुआ | सरकार वनते ही सिक्किम कांग्रेस के सामने प्रमुख काम थ। । सथे संवि- 
घान का निर्माण करना जिससे ]973 के समझौते की भावना को सम्मिलित 
किया जा सके | 974 का संब्रिधान तैयार हुआ थौर उसको विधानप्रभा 
ने 20 जून, 4974 को सर्वेसम्मति से पारित किया | इस संविधान ने नेपाली 
लोगों को प्रशासन में उचित स्थान दिलाने के लिए काई प्रावधान रखे । नये 
संविधान के अन्तर्गत कार्यकारिणी प्रमुख को अधिक शकितिया प्राप्त हो गई । 
चोगयाल को संवैधानिक राजा के रूप में रवीकार किया यया । 
उक्त संविधान ने राजा की शक्ति को काफी कम कर दिया था परच्तु 
वास्तविक स्थिति कुछ भिन्‍न ही दिखाई देती थी। प्रशासत को देखकर यह 
नहीं लगता था कि राजा की शक्तियों मे किसी भी प्रकार से बमी आई है । 
याह्म दृष्टि से यह स्पष्ट हो चुका था कि राज्य की वास्तविक शक्ति तिर्वाचित 
सदस्यों के पास पहुँच चुकी है लेकिन थआान्तरिका स्वरूप कुछ और ही थह। 
कारण स्पष्ट था कि राजा (चोगयाल) ने यथार्थ स्थिति को स्वीकार नहीं 
किया । जब उसने यह समझ लिया कि भारत सरकार का रुख भी जनतान्त्रिक 
शक्ति की और है और जो कुछ भी आश्दोलन हुआ उसमें भारत का पूरा पूरा 
हाथ था तो उसने अन्य राष्ट्रों की सहायता लेने का अभिवान शुरू किया। 
नये संविधान के अन्तर्गत राजा को अपने राज्य से बाहर जाने से पूर्व विधीवत 
अनुमति लेना आवश्यक था ! परन्तु राजा ते अपनी हटठपर्मी का परिचय दिया । 
राजा का अ्रन्तिम प्रयास 
यद्यपि जनतान्त्रिक सरकार बन चुकौ थी, सुख्यमन्त्री काजी लैडप 
दोरजी, ने अपना मंत्रिमंडल चना लिया था और प्रशासन की बांगडोर भी 
जनता के हाथो में चली गई फिर भी राजा वास्तविक स्थिति को समझने में 
असमर्थ दिखाई देता था। उसका भ्रम अन्तिम क्षण यही था कि राज्य की 
चास्तविक शक्ति उसके हाथ है! इसी भ्रम को लिए एक दिन राजा (चोगयाल) 
मार्च 975, को चुपचाप नेपाल की ओर चल दिये जहाँ कि उन्हें राजा 
बीरेद्र के राज्याभिषेक मे शामिल होना था। इस तरह ते राविधानिक सरकार 
को बिना क्रिसी सुचना दिये चत देना असंविधातिक समझा गया। नेपाल में 
जाकर राजा ने अन्य राष्ट्रों के आये हुए अ्रतिनिधियों को सिविकम की स्थिति 
से अवगत कराया और सहायता भी मांगी । राजा को यह पूर्णविश्वास था 
कि इस सम्बन्ध में चीन, पाकिस्तान और नेपाल उसे अवश्य मदद देगा। 
परन्तु उसका दुर्भाग्य ही रहा कि इस मुह पर किसी ने भी हस्तकेप करना 
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नही चाहा । चीन से प्रतिक्रिया अवश्य जाहिर की परन्तु सिक्किम के.सेये 
परिवतंन में दखल देना अपने हित में ठीक नहीं समझा । 
सिक्किम का भारत में विलय 


सिक्किम को 22वा राज्य बनाने से पूर्व संविधानिक अड्चनों को 
भी दूर करना आवश्यक था । इसको पूर्ति के लिए भारतीय संसद में 36वां 
सविधानिक बिल को प्रस्तुत किया गया ससद से जंब इसको पारित कर 
दिया, उसके पश्चात समस्त राज्यों की विधान सभाओ में पारित होने के' 
लिए भेजा गया । जब विधान सभाओ ने भी अपनी स्वीकृति दे दी । उसके 
पश्चात राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किये और इस प्रकार सिविकम को भारत का 
एक अंग मान लिया गया। चोगयाल के पद को समाप्त कर दियां और 
सिक्किम के नये राज्यपाल बी.बी.-लाल को नियुक्त कर वहा भेज दिया गया । 
काजी दोरजोी व प्रशासन 

मुख्यमन्त्री काजी दोरजी के नेतत्व में सन्त्रिमण्डल का निर्माण हुआ। 
अपने पांच वर्ष के प्रशासन में काजी दोरजी उन वायदो को पूरा करने में 
अतमर्थ रहे जिनको चुनाव घोषणा-पत्र में सम्मिलित किया गया था। घोषणा 
पन्न में भूमि सुधार करने का वायदा किया हुआ था परन्तु फाजों दोरजी का 
प्रशारान कुछ भिन्‍न ही सिद्ध हुआ । स्वयं दोरजी सामस्त वर्ग से अधिक निकट 
थे । कहा जाता है कि दोरजी का प्रशासन भ्रष्ट और वेईमानी से परिपूर्ण था। 
उन शोपित नेपाली व लेप्चा लोगों के जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं किया 
गया । सिविकम के सभी लोग दोरजी के प्रशासन से दुखी हो गये । 
सिविकम विधानसभा भंग 


मुख्यमन्भी काजी दोरणी के प्रशासन से कुछ विधान सभा के सदस्य 
नाराज हो गये । कहा जाता है कि कुछ दोरजी के समर्थक ही उससे इसलिए 
अप्रसन्‍्त हुए क्योकि दोरजी भूटिया लंप्चा के लिए !2 सीट का रिजर्वेशन 
करने के लिए बिल विधान सभा में प्रस्तुत करने वाले थे। उमसे पहुले कि 
यह बिल पास होता एक मम्त्रिमण्डल के सदस्य ने स्तीफा दे द्विया और शेष 
समथंकों में ही दोरजी के प्रति विद्रोह उठ यड़ा हुआ | काजी दोरजी को यह्‌ 
साफ अहसास हो गया कि उनकी सरकार गिरने वाली है। उसी प्रतिक्रिया के 
दौरान दोरजी ने राज्यपाल की विधान सभा भग॑ करने की सलाह दे दी और 
तुर्त विधानसभा भंग कर दी गई ओर चुनाव की घोषणा भी साथ मे कर 
दी गई। ६ 
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विधानसभा चुनाव 

सिक्किम विधान सभा चुनाव के लिए 2 अक्टूबर की तारीथ निश्चित 
कर दी गई। यह चुनाव 974 के चुनाव से अपना अलग स्थान रपता था। 
इसकी भिन्‍तता निम्न प्रकार से थी-- 

(।) पहले चुनाव का वातावरण जनता+्त्रिक आन्दोलन दी भावना से 
अनुप्रे रित था, जबकि इस चुनाव में राजा से संघर्ष न होकर मुख्यमस्त्री के 
अ्रध्ट प्रशासन से था । 

(2) पहले चुनाव में सिक्किम को जनता मानी नेपालो भूटिया-लैप्चा 
सभी एक झण्ड के नीचे (सिविक्रम कांग्रेस) आकार राजा के अत्याचारी शासन 
से मुक्त होता चाहते थे और स्वतन्त्र वातावरण में सरकार बनाने के लिए बड़े 
आतुर थे । परन्तु इस बार बहुसंख्यक नेपाली लोगों में भी भारी मतभेद थे | 

(3) 974 के चुनाव में मत देने का अधिकार केवल नेपाली भूटिया- 
लैप्चा ही लोगों को था। परन्तु इस बार भारतीय मैदानी नागरिकों, भारी 
विरोध के वाद भी, को भी मत डालने का अधिकार दिया गया यह कहा 
जाता है कि काजी दोरजी ने मेदानी नागरिकों (मारवाड़ी, हरिजन, बिहारो 
और मुस्लिम) का समर्थन प्राप्त करने के लिए उनको मताधिकार दिलाया। इस 
कारण भी सिविकम के मूल-नागरिक नाराज हो गये। 

(4) 4974 में मतदाताओं को परिचिय-पत्र वितरित नहीं किये गये, 
जबकि इस बार ऐसा हुआ। लगभग 80,000 लोगो के बीच परिचय-पत्र 
बाँटे गये । 


चुनाव के परिणाम 5 अधिक भर 
१2 अक्टूबर को सिव्िकम में विधान सभा के 32 सीटों के लिए 


“शान्तिपूर्वक चुनाव सम्पन्न हुए। चुनाव का परिणाम इस प्रकार रहा :-- 
घोषित परिणाम 


च्ं्ड्टस ललचचटाइ्््ादइिडघयघ तय पद८द+-यघ5 5 तय 5-55 
' सिक्किम सिविकिम सिक्किम जनता काँग्रेस सी० पी० स्वतन्त्र 
जनता. कांग्रेस प्रजातन्त्र॒पार्टी (उसे). (एम०) 

परिषद (क्रान्तिकारी) 

]5 8 3 0 0 0 | 





उक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि वह्‌ सिविकम कांग्रेस जिसने 
974 के चुनाव में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था इसी पार्टी का नाम 977 के 
आम चुनाव के पश्चात्‌ जनता पार्दी हो गया था। वह 979 के चुनाव में एक 
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भी सौट प्राप्त न कर सकी । यहां तक स्वयं भूतपूर्व मुख्यमस्त्री पाजी लैडप 
दोरजी अपने क्षेत्र से पराजित हुए । णो दल बहुमत में आया उसका किसी भी 
राष्ट्रीय दल से फोई राम्बन्ध नहीं था । राष्ट्रीय समाचार पत्रों से यह जानकारी 
प्राप्ता हुई कि सिय्िकम जनता परिषद का गहरा सम्बन्ध भूतपूर्व राजा से था 
और वस्तुतः राजा से अनुप्न रित दल ने विधान सपा में बहुमत प्राप्त किया है । 
दूसरे नम्यर को पार्टी जिसने  सीरठे प्राप्त कीं उसका सम्बन्ध नेपाल्ती जाति 
से जोड़ा गया है जो विद्रोही थे और काजी दोरणी के प्रशासन से नाराज होकर 
सरकार से अलग हो गये | 
इस प्रकार बहुमत दल के मेता नर बहादुर भण्डारी को मुख्यमन्धी 
बनाया गया भौर उराके भण्डारी मे अपने मन्त्रिमण्डल की सूची राज्यपाल को 
भिजवा दी । 
मवीनतम झ्रायाम 
975 में सिडिकम भारत का 22वां राज्य बना और तब से राज- 
मीतिक घटनाचत्रों का अजीव तरीके से सिलशिला प्रारम्भ हुआ। भारत में 
विलीन हो णने के बावजूद वहां के निवासियों में राप्ट्रीय भावना की झलक 
अभी भी दियाई नहीं देती । यद्यावि कैद्ध की ओर से सिविकस के विकास के 
लिए करोड़ों रुपये तथा हजारों गैलन पेट्रोल य्च हो गया होगा लेकिन बहा 
के लोग भावनात्मक दृष्टि शो अभी भी राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़े हुए नही 
लगते । क्षेत्रीयवाद सिविकम में इस हृद तक दिखाई देता है णंसे उन्होंने 
भारत में विलय को स्वीकार ही नहीं किया हो। अलगाववादी विचार- 
धारा से वहाँ के निवासी ओतप्रोत लगते हैं । 
चोगियाल के हटने के बाद काजी लैंडप दोरजी पहली बार जनता* 
स्त्रिक पंढ्ति के आधार पर वहां के मुस्यमन्त्री बने । आश्वयं की बात है कि 
जिस मुख्यमस्त्री ने 975 के जनतान्त्रिक आन्दोलन के आधार पर वहां की 
32 सदस्यीय विधानसभा में शत-प्रतिशत सीट जीती वही 979 के चुनाव 
में न केवल अपनी पार्टी को बहुमत दिलाने में पूर्णतया असफल रहा अपितु 
वह स्वयं अपने क्षेत्र से जीत ने सके । 975 से 79 तक सिक्किम की 
राजनीति कुछ ऐसी स्थिति मे पहुंच गई जिसका अनुमाद भी नहीं लगाया 
जा सकता था। 
पाँच वर्ष के अत्यकाल में प्रशासन का ढांचा पूर्णतया विखरता हुआ 
नजर आया । जिस संघर्ष से सामंतवादी शक्तियों गो लड़कर जनतान्व्रिक शक्ति 
को विजय दिलाई वह संघ व यातना कुछ ही महीनों बाद में धुधली हो 
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गई तथा नेपाली राजनेता भ्राटाचार का मार्य अपनाते हुए रामन आये। 
काजी दोरजी का श्रशासद भ्रप्टाचारियों से भर गया यही कारण था कि 
4979 के धुनाव में काजी दोरणी की पार्टी व स्वयं दोनों की ही बरारी हार 
हुई । 979 के चुनाव में क्षेत्रीमवाद पराकाप्ठा पर पहुँच चुका पा । चुनाव 
अभियान मे प्रत्येक दल ने क्षेत्रीय भावना का शोषण था लाभ लेने का प्रयास 
किया । हर दल ने “सिविकम को पिविकमी नियाप्तियों का ही है” नारा 
लगाया । गह नारा राष्ट्रीय भावना पर आपात करने वाला था । 

चुनाव के परिणामों ने सिविकम परिषद पार्टी को विजयी घोषित 
किया । यह चुनाव 975 के चुनाव से बिल्कुल भिन्न थे। पहला चुनाव 
आन्दोलन का परिणाम था लेकिन दुसरे चुनाव में आपसी मतभेद तथा टक- 
राहूट खुलकर संड़फ पर आ गई थी। 3979 के चुनाव ने एक और सकेत 
दिया वह यह कि राष्ट्रीय भावना लेश मात्र भी नही रह गई थी । क्षेत्रीय 
भावना को ओर शुकाव रखने वाली शक्ति को न केवल विजय हुई अपितु 
चोगियाल (राजा) समर्थकों की सख्या बहुमत में हो गई । नर बहादुर भंडारी 
भारी बहुमत से सिक्क्रिम के मुख्यमन्त्री बने । सिक्किम परिषद एक ऐसा 
दल उभरकर आया जो सामंतवादी शवितियों का समर्थक हो यया | जिन गुटों 
का सिक्किम परिधद को समय्ंन प्राप्त था वेथे--लैप्चा-भूटिया, कवीले- 
आदिवासी-लिम्बू तथा नेपालियों में निवार उपजाति, जिनको चोगियाल के 
गुट से अधिकांश जोड़ा जाता रहा है। पहली जून, 98] को चोगियाल ने 
अपने बयान में कहा था कि, “काजी दोरजी की सरकार मेरे विरोध में थी 
लेकिन वर्तमान सरकार के साथ गेरे सम्बन्ध अच्छे हैं” यह बयान इस बात्त 
को स्पष्ट करता है कि सिविकम परियद पार्टी के सदस्य तथा उनके 
नेताओं का चीगियाल से न केवल मधुर सम्बन्ध है. अपितु उनकी यह विचार 
धारा दृढ़ है कि सिक्किम का भारत मे विलय असंविधानिक था।” सिक्किम 
परिषद की नीति भी लैंप्चा भूटिया आदिवासी तथा निवार नेपाली जाति को 
पूरा समर्थन देने वाली थी । उक्त विशेष ग्रुढ के लोगो को रोजगार देना 
सिव्रिम परिपद सरकार का परम कत्तेंब्य हो गया था। मुख्यमन्त्री नर 
बहादुर भंडारी स्वर्य ने बयान में कहा था--'सिविकम केवल भूल निवासियों 
का ही है और बाहर के लोगो का यहां कोई भी स्थान नही है ।” हमने उन 
सभी लोगो को वापस भेज दिया है जो यहाँ अतिनियुकिति पर आये 


हुए थे । 
सिक्किम परिषद की सरकार ने लिम्बू भाषा को मान्यता दे दी थी। 
इसी सरकार के अन्तगंत “ल॑प्वा संगठन” को उभरने का पुरा मौका मिला । 


हि! 

“इस प्रकार सिविरम परिषद पार्टीकि सीय लैप्वा-मूटिया-लिम्बू तथा निवारे 
नेपाली थे जिनको सर्वाधिक सुथन-सुविधाये प्राप्त थी, जबकि अन्य निवासी 
आवश्यक सुविधाओं रो पूर्णतया वंचित रखे गये । यही कारण था कि मुर्ख्य- 

'मस्त्री भंडारी सिक्किम परिपद क्षेत्रीय दल को राप्ट्रीय दस यानी कांग्रेस (इ) 
में नहीं वदल सके जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री काजी दोरजी ने !977 में का्ग्र स 
को घनतापार्टी में बदल दिया था । 98। में भंडारी ने अपने बयान में अपनी 
असमर्थत्ा को व्यवत करते हुए कहा कि, “यद्यपि केन्द्रीय हाईकमान के द्वारा 

मुझे संकेत मिला है कि में सिविकम परिषद को कांग्रेस (इ) में परिवर्तित कर 
दू' परन्तु मुझे जिस ग्रुट का समर्थन प्राप्त है तथा जो लोग मेरे मंत्रिमण्डल मे 
हैं वे दल को दूसरा स्वरूप देने के विरोध में हैं ।” ५ह वयान पार्टी के बदलने 
का विरोध तो करता था लेकिन साथ में नई दिल्‍ली से उन सुविधाओं को भी 

लेना,आवश्यक था जिनके आधार पर अपने दल के रादस्यों को लाभ पहु- 

चाना था । मुख्यमंत्री भंडारी की राजनीति तथा उसकी सूझ-बुझ ने उसे 

मजबूर किया कि वह केन्द्रीय हाईक्मात के संकेत को स्वीकार करे जिससे बह 

उन लाभों से वंचित न हो जाय जिसके न होने से सरकार चलाना असंभव 

ही हो जाय । इस प्रकार 8 जुलाई, 98व वो भंडारी अपने 46 सदस्यीय दल 

को दिल्‍ली लाये तथा प्रधानमत्री श्रीमती इन्दिरा गाधी के निवास स्थान 


"पर उन्होने सामूहिक तौर पर कांग्रेस (इ) की सदस्यता स्वीकार की। 8 
जुलाई, 98] से सिविकम में रातोरात कांग्रेस ($) की सरकार का निर्माण 


हुआ । केवल दल का परिवतंन तो अवश्य हुआ लेकिन बहुसंख्यक नेपाली 
निवासियों के प्रति भेदभाव की नीति में कोई परिवर्तन नही हुआ | बहुसंख्यक 
निवासियों मे असुरक्षा की भावना ज्यों की त्यों बनी रही । 

समस्या यहां तक सीमित नही है। इनके अलावा अन्य भावी खतरें 
भी दिखाई देते हैं जो राष्ट्रीय भावना से हटकर है। उदाहरण के लिए, 
सिक्किम में एक अल्पसंख्यक गुट और है जो बुद्ध-लैप्चा के नाम से जाता 
जाता है । यह गुट उन शक्तियों से गठबंधन कर रहा है जो भारतीय विरोधी 
शक्ति कहा जा सकता है । बुद्ध-लेप्चा उन बहुसंख्यक नेपालियों की राजनीतिक 
गतिविधियों के बारे मे सुशिक्षित रहते हैं जिनके नजदीक रहने से उनका 
अस्तित्व खतरे मे पड़ जायेगा । अपनी सुरक्षा की दृष्टि से बुद्ध-लप्चा दाजि- 
लिंग तथा सिक्किम के लैप्चा ईसाई के साथ अधिक नजदीक दिखाई देते है । 
ईसाई दैष्चा लोगों का शैक्षणिक स्तर अपेक्ष कृत अधिक ऊंचा है तथा रहत- 
सहन का दर्जा भी अधिक समृद्ध है। यही कारण है कि बुद्ध लैप्चाओ को 
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से है हि सिविकिम के मूल निवात्तियों का मैदानी लोगों के प्रति बिनोना 
दृष्टिकोच । यह घृधा उन 60,000 भारतीय मैदानियों के प्रति है जिनको 
अधिक चतुर, होधियार तथा चालक समझा जाता है । उनका यह भ्रम है कि 
इन मंदानी लोगों ने वर्षों से बहुसंख्यक लोगों को यातना दी है तथा उनका 
हर दृष्टि से शोषण किया है। ये 60,000 मंदानी सोग वर्तमान परिस्पिति 
में हमेशा बसुरक्षा की भावना से रह रहे हैं तथा उन्हें हमेशा यही डर बना 
रहता है कि इनको कभी भी वहा से भगाया जा सरुता है। 


असुरक्षा की भावना कौ पुष्टि मुख्यमस्त्री नररहादुर भंडारो के बयान 

से को जा सकती है॥ 8 जुलाई, 98॥ को पटना से प्रकाशित “इंडियन 
नेशन” में मुख्यमन्त्री ने बयान दिया था कि बाहर से आने वाले लोगों को 
यद्यपि एक दम रोका ठो नहीं जा सकता सेकित भविष्य में रोरुने के लिये ऐसे 
कदम ठठा लिये गये हैं।” सिब्किम के एक विख्यात सेखर हेमलास भंडारी 
ने अपनी एक टिप्पघी में कहा था कि, “भंडारी सरकार उन सोपों के बारे में 
बिन्वित है जो दाजिलिंग, कलकत्ता, विहार-राजस्थान-उत्तरररेश ठथा 
कलिंगपौंग से आकर बराबर बसने का इरादा कर रहे हैं ।” अएवी दिप्पणी 
में लेखक ने यद्द भी कटा कि बाहर से आने वाले सोगों का तांता दरि इसी 
तरह बना रहा थो थिविकिम के सूच निवासियों (नेपासी-शुटिइाप्सैप्ड: आारि) 
के दिये अधिक संकट दंदा दो जायेगा। भंडारोी सरशार दे डइढ ६९९९९ 
मेंदाती झोतों डी खिडिइिम का निवासी नहीं माना है यधपि दे सोश रिफ्किए 
मेँ उन्ही दिनों भा मे ढुद देदालियों का प्रवेश हुमा था। दरशहि देर'विशो 
की भंद्यग सरकार दे धुर्धकतीज स्वीकार कर लिया है। मैदनो सोएरे शो एक 
मरठ्ठाद ? वेदप्ाइवर्ण खषड्ार से दर है कि कहों ऐसा न हो हि एक हिल 
उनकी राहदीदिक ष्रिदार के शपभोय से भी हाथ घोना पड़ ब।९ १४६ ३९ 
शगशिये ४ बड़ दा है बदीडि ७ रामचस्द्र पोदियाल से कोर्ट हे इपिरः 
पर पा 4) १ ४ बाहर £ छाप हुए थोगों को प्रान्तीर रिक्षदहुर' में 
23 /विविधिल से है अब ऑद्धितिक दृष्टि से उनको "पेरिटी एप्ड्सर हे 
। + अधिदार आकर है । ॥४ श्री धीदियास का मैदानी सोशे के ६. 
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इंसाईं लैप्चाओं मे अधिक आकपित फिया है। इन दौनों श्रेणी के लैप्चाओं 
ने एक संगठन का निर्माण कर लिया है जो भारतीय राष्ट्र भावना से अपना 
संबंध नही रखना चाहते । लंप्चाओं के नाम से दो संगठन हैं जिनके नाम 
हैं * (अ) सिविकम लंप्चा साहित्य परिषद, (व) सिक्किम लैप्चा परिषद | ये 
दोनों ही संगठन इतने भोले भाले तथा निर्बत् नहीं हैं जितने वे बाहर से 
देखने में लगते हैं। भूटिया लोगों की भी भूमिका चोगियाल समर्थक शक्ति 
को निरन्तर बल देने की रही है। इस प्रकार चोग्रियाल के नाम पर घोगि- 
यालवाद धोरे-घीरे पन्प रहा है। भूटिया लोगों ने बार-बार सिक्किम के 
निवासियों को आह्वान सा किया है कि सिक्किम की एक अलग संस्कृति है, 
अलग भाषा है तथा रहने सहने का तौर तरीका भी मैदानी लोगों से भिन्न है । 
बहने का अर्थ यही है कि सिविकम के मूल निवासियों के मानस में अभी भी 
वही बात बैठी हुईं है कि सिक्किम भारत की मुख्य घारा से आत्मसात नहीं 
कर सकता । यही बात चोगियाल भी 975 से पूर्व वहां के निवासियों से कहा 
करता था। इस प्रकार अलग संस्कृति, अलग घर्मं तथा धामिक संगठनों के 
भाध्यम से जनतान्त्रिक विरोधी तथा भारत विरोधी तत्वों को अनवरत रूप 
से उकसाया जाता रहा है । 


दूसरी ओर 70 प्रतिशत नेपाली लोग अभी भी सामन्‍्तवादी शवितयों 
के हाथों पीड़ित व शोषित हैं। उनको अभी भी प्रान्तीय विधानसभा में 
सुरक्षित सीट प्रदान नही की गई है। नेपाली भाषा को भी भारतीय सविधान में 
सम्मिलित नही किया गया है। यद्यपि नेपाली बहुसंखपक निवासियों का नेतृत्व 
श्री रा।मचन्द्र पोदियाल करते रहे है जिनके दल का नाम क्रान्तिकारी सिविकम 
कांग्रेस है। भौगोलिक तथा राजनीतिक समानता दाजिलिंग व कलिगपौंग में 
देखने को मिलती है जिसका लाभ नेपाली लोग लेना चाहते हैं । नेपालियों ने 
भी एक नारा प्रस्तुत किया है वह है “अलग गोरखझा प्राग्त”। यह नारा 
मिश्चित ही समस्त नेपालियो को एक झड्दे के नीचे ला देगा। यही नारा 
नेपाली भाषा को भारतीय संविधान में शामिल करने में मदद देगा | इसी के 
दौरान नेपालियों ने समस्त भारतीय नेपाली भाषा समिति का गठन किया है । 
विधानसभा में भी सिविकम कागग्रेस (क्राति) का सबसे बड़ा विरोधी दल है जो 
जनता पार्टी से टूट कर बना है । 

सिविकम में अलगाववादी तत्वों की राजनीतिक गतिविधियाँ किस 
प्रकार राष्ट्रीय भावना से प्रतिकूल दिखाई देती है? पहली झलक तो इसी वात 
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से है कि सिविकिम के मूल निवाधियों का मैदानी लोगों के प्रति घिनौना 
दृष्टिकोण । यह घृणा उन 60,000 भारतीय मैदानियों के प्रति है जिनको 
अधिक चतुर, होशियार तथा चालक समझा जता हैं। उनका यह भ्रम है कि 
इन मंदानी लोगों ने वर्षों से बहुसंख्यक लोगों को बातना दी है तथा उनका 
हर दृष्टि से शोषण किया है। ये 60,000 मंदानी लोग वर्तमान परिस्थिति 
में हमेशा असुरक्षा की भावना से रह रहे हैं तथा उन्हें हमेशा यही डर बना 
रहता है कि इनको कभी भी वहां से भगाया जा सकता है । 
असुरक्षा की भावना की पुष्टि मुख्यमन्त्री नरबहादुर भंडारी के बयान 
से कीजा सकती है। 8 जुलाई, 98। को पटना से प्रकाशित “इंडियन 
नेशन” में मुख्यमन्त्री मे बयात दिया था कि बाहर से आने वाले लोगों को 
यद्यदि एक दम रोका तो नही णा सकता लेकिन भविष्य में रोकने के लिये ऐसे 
फदम उठा लिये गये हैं।” सिक्किम के एक विख्यात लेखक हेमलाल भंडारी 
में अपनी एक टिप्पणी में कहा था कि, “भंडारी सरकार उन लोगों के बारे में 
बिन्तित है जो दार्जिलिग, कश्तकत्ता, बिहार-राजस्थान-उत्त रप्रदेश तथा 
कलिगपोंग से आकर बराबर बसने व इरादा कर रहे हैं ।” अपनी टिप्पणी 
में लेखक ने यह भी कहा कि बाहर से आने याले लोगों का तांता यदि इसी 
तरह बना रहा तो घपिक्िकिम के मूल निवासियों (नेपाली-भूटिया-लैप्चा आदि) 
के लिये अधिक संकट पैदा हो जायेगा। भंडारी सरकार ने उन 60,000 
मैदानी लोगों को प्रिविकम का निवासी मही माना है यद्यपि ये लोग प्रिक्किम 
में उन्ही दिनों आये थे जब नेषालियों का प्रवेश हुआ था। जबकि नेपालियां 
को भंडारी सरकार ने पूर्णल्पेण स्वीकार कर लिया है। मंदानी लोगों को इस 
प्रकार के भेदभावपूर्ण व्यवद्टार से डर है कि फह्ठी ऐसा न हो कि एक दिन 
उनको राजनीतिक अधिकारों के उपभोग से भी हाथ धोना पड़ जाय । यह डर 
इसलिये भी बढ गया है वर्योकि श्री रामचरु्द्व पौदियाल ने कोर्ट में याचिका 
देश कर दी है कि बाहर से आये हुए लोगों को प्रान्तीय विधानसभा में 
प्रतिनिधित्व न मिले जबकि स॑विधानिक दृध्टि से उनको “वैरिटी फामूला'के 
अन्तंगठ अधिकार प्राप्त है। यद्यपि श्री पोदियाल का मँदाती लोगों के प्रति 


रुख बदल तो गया है विशेष रूप दकम में राजनीतिक 
वात्तावरण भी तीत्र गति से यह स्पष्ट 


किया है कि, “हमारी पार्ट के,खिलाफ 


गद्दी है परन्तु उन्हे जरूरत 3 
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इस प्रकार सिक्किम की राजनीति को दिशा देने काले वे विशिष्ट 
लोग हैं जो वहां के जाति व उपजातियों में बढे हुए हैं। यह सच है कि 
सिकिकिम के विकास के लिये केद्ध द्वारा करोडों रुपये का अनुदान का गलत 
तरीके से उपयोग इन्हीं विशिष्ट लोगो में विभाजित हुआ । योजना के अन्तर्गत 
केसर ने सिक्किम को 2.82 करोड़ रुपये दिये थे जिसका दुरुपयोग इन्ही 
लोगों ने किया । 
चोगियालवाद 
कहने को सिक्किम के चोगियाल (राजा) को 7975 में हृटा दिया था 
और 2] राज्यो की तरह वहां जनत।न्म्रिक सरकार बनी तथा प्रशासन का 
ढाचा संविधानिक तरीके से गठित हुआ । 22 वाँ राज्य बनने के बाद ऐस्ती 
आशा की जाती थी कि सिक्किम के निवासी भारत के प्रशासन तथा राजनीति 
की मुख्य धारा से जुड जप्येंगे। ऐसी उम्मीद तीन बातो के आधार पर की 
जा रही थी । 
पहना आधार तो यह था कि सिविकम की जनता सदियों से चोगियाल 
प्रशासन से पीडित थी और उनके शोपण होने में जनतान्त्रिक आन्दोलन भी 
हुए । दूसरी बात यह थी कि केन्द्रीय सरदार का ध्यान यये ग्रन्त के विकास 
की ओर अधिर था। इसीलिये आविक सहायता अपेक्षाकृत सिविकम को 
अधिक प्रदान की यहां तक कि जम्मू-काश्मीर भी प्राथमिकता की श्रेधी मे न 
रहे पाये। छठी योजना के अन्तगंत सिविकस को 24-82 करोड़ रुपये 
आशधिक सहायता केन्द्र के द्वारा प्राप्त हुई । इतनी भारी आधिक सहायत्षा 
देने का प्रमुख उद्दे श्य यही था कि सिकिकम के तिवासी समी तरह से सु्री रहे- 
उनको किसी भी प्रकार से कप्ट न हों। तोमरा भाधार यह था फि केन्द्र के 
प्िव्िि-म के निवात्तियों बी भावना तथा संवेदना को पूरी तरह समझते हुए यह 
उद्देश्य था कि उन पर कोई भी चीज लादी या थोपी न जाये । उनकी देश के 
प्रति सही दिशा मे निष्ठा बढ़े तथा थे धीरे-धीरे भारत के राष्ट्रवाद को 
समसने का प्रयास करें। केर्द्र को उक्त तोन आधारों पर सिक्किम के प्रति 
नीति उवित ही दिशा में मानी.जा सकती है। परन्तु यह नीति आगे वाले 
दिनों में सफल होती हुई दिखाई नहीं दी । 
परुतु केसर वी तीन आधारो पर संजोयो गई उम्मीदें असफल रही। 
कु सत्य यह्‌ है. कि सिक्िहम मे चोगियालवाद अभी भी जीवित है) यद्यपि 
घोगियाल परातदेव नाम ग्याल की मृत्यु हो गई और उसका दाह-संस्कार 
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गैगटोक में परम्परागत पद्धति से किया गया। चोगियाल की चिता की लपें 
अभी शान्द भी नही हुई थीं तभी एक पड्यन्त्र होता हुआ दिखाई दिया जो 
चोगियाल की संस्था को जीवित करने के लिये कटिवद्ध था। ऐसा लगने लगा 
जैसे सिविकम के निवासियों ने भारत मे विलय के विरोध मे फिर से झडे उठा 
लिये हैं। दूसरे शब्दो में चोगियालवाद सिविकम में फिर से जीवित हो उठा है 
तथा भारतोय राष्ट्रवाद के लिये खतरे के सकेत मिलने लगे हैं। सिक्किम के 
अन्दर व बाहर कई ऐसी सशवत शक्तिया काम कर रही हैं जी राप्ट्रीय एकता 
के प्रतिकूल हैं। जिम दित (9 2.82) चोगियाल का दाह-संस्कार किया 
गया, उसी दिस, क्षेत्रीय तथा विधटनकारी तत्त्वो ने भारतीय राष्ट्रवाद को 
चुनौती देते हुए कहा था कि “चोगियाल का पुत्र तेनजिग तोपग्याल नामग्याल 
सिक्किम का 3वा चोगियाल होगा।” यह चुनौती केवल भावना का उफान 
ही नहीं थी, बल्कि एक संकेत भी था कि चोगरियाल के समर्थक अभी भी 
राजनीतिक व्यवस्था में शक्तिशाली हैं जो भारत के भूखंड से जुड़ने के लिये 
तैयार नही हैं। उल्लेखनीय है कि सिविकम विधानसभा के दक्ष विधायकों ने 
उस कागज पर हस्ताक्षर करके चोगियाल के पुत्र को 3वां चोगियाल 
स्वीकार किया। उन दस विधायकों मे से 6 कांग्रेस (इ) के, 3 कांग्रेस 
(क्रान्तिकारी) तथा एक स्वतन्त्र थे । जिस कागज पर विधायको ने,हस्ताक्षर 
किये उस पर लिखा था, “9 फरवरी, 982 को, तिब्बत के कलैन्डर का वर्ष 
अ्याकज्या व चुखी' सिविकम की जनता ने !3वा चोगियाल को परम्परागत 
स्का भेंट करने का निश्चय किया है। भेंट करने का स्थान गैगटोक का शुक्ला 
खाग चुना गया तथा, समय साथ 3 बजे ।” उक्त राजनीतिक गतिविधियाँ 
स्पष्ट सकेत देती हैं कि सिक्किम का भारत में विलय एक वास्तविक सथ्य 
नहीं है । चोगियाल के पुत्र ने,भी सिविकम की स्वतन्त्र सत्ता के बारे में बयान 
देना शुरू किया । अपने बयानों में पुत्र ने यह भी कहा कि “जिस ढंग से 
सिविकिम को भारत मे मिलाया गया वह गलत था ॥” अपने पिता की तेरह 
पुत्र ने भी वही बात कहना , प्रारम्भ किया कि' सिक्किम में राजतन्त्र को वापस 
लाना इतना महत्त्वपूर्ण नही है जितना उसकी स्वतन्त्र सत्ता को कायम रखना । 


इसी प्रकारं की ध्वनि तथो गंध सुख्यमस्त्री नर वहादुर' भंडारी के 
चुनावी अभियान के भाषणों मे भी मिलती है। ही भंडारी ने अपने भाषणों 
में सिविकसी . जनता से उसी श्रकार के -वायदे'पूरेकरने को कहा जिनको 
चोगियाल के पुत्र वांगचुक ने अपने बयानों में बखाने किया था। श्री भंडारी 
तो अपने 'प्ाषणों में यहां तक'ः कह गये कि “सिविकम का भारत में विलय 
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असंवैधानिक तथा जल्दबाजी फा परिणाम है।” भंडारी ने भाषणों में यह भी 
कहा कि “सिपिकम के बारे में सोचने तथा भविष्य में उसका दर्जा जया हो 
यह सब उसके निवास्तियों को हो अधिकार है-बाहर वालों को नहीं ।” भंडारी 
के इस प्रकार के भाषणों ने भारतीय राष्ट्रवाद को अत्यधिक झक्झोरा ही नहीं 
अपितु कमजोर किया है। सिक्किम के सभी राजनीतिक दलों का यहो मत है 
कि सिविकम की एक स्वतन्त्र सत्ता है और बनी रहनी चाहिये । 


श्री भंदारी व केवल शब्दों में खोगियाल के शाही घराने का समर्थन 
करते रहे अपितु उन्होंने इस दिशा में प्रभावी काम भी किया। उन्होंने केस 
पर बरादर दबाव बनाये रखा कि चोगियाल के शाही परिवार तथा उनके 
सम्बन्धियों को उचित मुआवजा तथा सुविधायें मिलनी चाहिये जो कि रहन- 
सहन के स्तर को ठीक रख सके । यह भंडारी जी का ही केन्द्र पर दवाव तथा 
आग्रह था कि चोगियाल का दाह-संस्करार सरकारी तौर पर सम्भानपुर्वक 
हो । यही कारण था कि केन्द्र ने चोगियाल के दाहु-संस्कार के लिये सिविकम 
सरकार को 20 लाख रुपये दिये । 


श्री भंडारी की राजनीति को “दुहरी नीति” की संज्ञा दी जाने लगी 
है । एक ओर तो भंडारी सिक्किम में हिन्दी भाषा का प्रचार तथा उसको 
लागू करने के लिये केन्द्र से वचनवद्ध है जिससे की उन्हे आधिक सहायता 
बराबर सहूलियत से मिलती रहे तथा उनका व्यावह।रिक स्वरूप तथा राजनंतिक 
शैली पूर्णतया प्रतिकूच दिखाई देती है। केवल हिन्दी के नाम पर बेल्द्र से 
अनापशनाप आथिक सहायता लेना तथा काम उसके विल्कुल प्रतिकूल करना 
यह उनकी दुहरी नीति साफ नजर आती है। एक उदाहरण से दुहरी नीति 
स्पष्ट होती है वह यह कि जब मारे, 982 को विदेश मंत्री नरेंतिह राव 
गैगटोक गये तो भंडारीजी ने पश्चिमी बंगाल फी भाषायी नीतिकी 
आलोचना की, जबकि स्वयं ने कुछ महिने पहले ही गंगटोक डिग्री कालेज में 
हिन्दी विभाग को समाप्त कर हिन्दी के प्राध्यापक की सेवाकओं से मुक्त कर 
दिया । जिद हिन्दी प्राध्यापकों की सेवा को समाप्त किया उनका नाम है 
खबोदार झा । 
अकेले भंडारी जी हौ भारत विरोधी भावना को सिविकम में नहीं फैला 
रहे अपितु विरोधी दल भी इस अपरियान में शामिल हैं। शिविकम कांग्रेस 
(कन्तिकारी) के प्रमुख नेता तथा विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष दी. बी. गुरंग 
तथा उनके निकट साथी पी. एल. भुरंग दोनों का यही मंठ है कि मिविकम 
की स्वतन्त्र सत्तः पुनः स्थापित होती चाहिये तथा राज़तंत्र घराने के सुदस्यों 
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को उचित मुआवजा मिले जिससे के स्तर से अपना जीवन व्यतीत कर सके । 
पी. एल. गुरंग मे तो यहां तक कह दिया कि “सिक्किम को भूटान की तरह 
दर्जा मिलना चाहिये ।” पी. एल. गुरंग भी उन 0 विधायकों में से एक 
थे जिन्होंने चोगियाल के पुत्र को 3वां चोगियाल घोषित किया था तथा 
स्काफ भेंट किया था। सिक्किम कांग्रेस (क्रान्तिकारी) के अध्यक्ष श्री रामचन्द 
पोदियाल न केवल वर्तमान संवैधानिक दर्जे के आलोचक ही हैं अपितु 
उन्होंने भाषणों में स्पष्ट कहा है कि, “सिक्किम को जम्मू-कश्मीर से अधिक 
विशेष दर्जा मिलना चाहिये” 
भारत विरोधी भावना तथा चोगियाल समर्थक केवल राजनीतिज्ञों तक 
ही सीमित नही है अपितु यह नोकरणशाही तथा शंक्षणिक केन्द्रों तक पहुंच 
चुकी है। उल्लेखनीय है कि जिस समय चोगियाल के पुत्र का राज्याभिषेक उत्सव 
हो रहा था, उस क्षण न केवल 0 विधायक मौजूद थे बल्कि चार आई.ए.एस. 
वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे और उन्होंने खुलकर चोगियाल समर्थक 
विचार प्रस्तुत किये । 
भारतीय तथा मैदानी निवास्ती विरोधी भावना इस हद तक पहुंच 
गई कि एक दिन पंजाब निवासी शिक्षा निदेशक श्री मधुसूदर्नातह पर वहां के 
उपद्रदी लोगों ने घातक प्रहार किया । उनके ऊपर भारत सरकार के एजेन्ट होने 
का आरोप लगाया गया । एक दक्षिणी निवासी महिला, जो कि पुलिस विभाग 
में इन्सपैक्टर थी, को भी गैंगटोंक के एन्ची केम्पस स्थान पर पीटा गया। 
उक्त हिसात्मक घटनाओं से स्पष्ड जाहिर होता है कि सामतवादी शक्तियाँ, 
सिक्किम में फिर से किस प्रकार सर उठा रही हैं । 
यहां तक कि घामिक मठाधीश लामा लोग भी सिविकम के विलय के विरीध 
में अपती राय खुले आम देने लगे हैं। लामाओं का प्रतिकूल रुख होना स्वा- 
भाविक है क्योंकि जो अनाप-शवाप आधिक सहायता चोगियाल के शासन में 
मिलती थी वह विलय के बाद आधथिक लाभ मिलना सम्मव नहीं हुआ । एक 
अन्य कारण भी स्पष्ट लगता है जिसके कारण लामा समुदाय वर्तमान परि- 
स्थितियों से खुश नहीं है। कारण यह है कि अति आधुनिकता के पर्योवरण में 
लामायुक्त शिक्षा का प्रावधान स्वद: ही गायब हो रहा है जिससे उनकी महत्ता 
घट रही है । 
” चोगियाल के पुत्र का राज्याभिषेक उत्सव तथा उससे जुड़ी हुई राज- 
नौतिक गतिविधियाँ कुछ मुद्दों की ओर संकेत अवश्य करती हैँ । पहला मुद्दा 
तो यह हैकि भारत की अथण्डता तथा सुरक्षा-विविकम की वर्तमान समस्या 


पे रह रहे हैं और यह समस्या अभी विचाराधीन' है” “राज्यसभा मे भी / 
राज्य गृहमन्त्री एन. आर लस्कर ने कहा था कि, “6 मई, “925 को एक 
आदेश जारी किया गया था जिसके अन्तर्गत 26'-अंप्रेल, 97:5-से “वंहले 
जिन्होंने 96 के एक्ट की शर्तों को पूरा कर दिया है वे भारत के नागरिक 
समझे जायेंगे।” उक्त आदेशों को व्यावहारिक रूप, में अभी भी केन्द्र द्वारा पूरा 
नही किया है। 
विधान सभा भंय्र 

नर बहादुर भंडारी की सरकार जब केन्द्र से अधिक तालमेल रखने 
में असमर्थ रही तो सिविकम के राज्यपाल ने केन्द्र की सलाह से भग कर 
दिया । वस्तुतः स्थिति मही थी कि भंडारी सरकार की राजनीति लगातार नई 
दिल्‍ली को न केवल किसी न किसी मुद्दे पर परेशान किया जाय बल्कि निरन्तर 
दबाव बनाये रखने के आवरण में आधिक लाभ प्राप्त करती रहे । इस दुह्री 
नीति के बारे में केन्द्र जागरूक था। इसलिये देश की भखंडता तथा एकता 
को सुदृढ़ रखने के लिये यह जरूरी समझा गया कि भंडारी सरकार को हटा 
दिया णाय | 
लोकसभा चुनाव 


श्रीमती इन्दिरा गाँधी की हत्या के तुरन्त पश्चात्‌ श्री राजीव गाँधी 
प्रधान मन्‍्त्री बने और उन्होंने आम चुनाव की घोषणा कर दी । सारे देश में 
24 व 25 दिसम्बर को चुनाव सम्पन्न हुए तथा 3! दिसम्बर, 984 को 
परिणाम घोषित होना शुरू हुए। चुनाव परिणाम में सिक्किम से अपदस्थ 
मुख्य मन्‍्त्री श्री भंडारी लोकसभा सीट के लिये चुन कर आये । 
निष्कर्ष 

नर बहादुर भंडारी को मुख्य मन्त्री पद से हटाने के बाद भी सिक्किम 
जनता ने उन्हे लोक सभा के लिये चुनकर भेजा | इस विजय से यह संकेत 
अवश्य मित्रता है कि सिक्किम में सामंतवादी शक्तियों का जोर है और उनकी 
समस्त उन माँगों को केन्द्र किस प्रकार संतुष्ट कर पायेगा जो राष्ट्र हित में नहीं 
हैं । शाही घराने के प्रति झुकाव कोई बुरी बात नही है परन्तु उससे जुड़ी हुई 
माँग अधिक खतरनाक है । सिक्किम को स्वतन्त्र सत्ता के रूप में कंते स्वीकार 
किया जा सकता है जब वह भारत का 22वाँ राज्य संविधानिक तरीके से 
घोषित हो चुका है । 30,000 नेपाली निवासियों की समस्या का हल निकट 


है॥ 


सिक्किम में नेतृत्व का स्वरूप 


भारत की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए ऐसा मालूम देता है 
कि स्थानीय समस्याओं का हल और उससे बढ़ता हुआ असंतोप के लिए वहाँ 
की भूगोल मधिक जिम्मेदार है | स्वतन्त्रता के बाद से लेकर आज तक परि- 
स्थितियों में कोई विशेष परिवर्तन नही हुआ है । अन्तर केवल इतना है कि 
947 के बाद की अवधि एक प्रारम्भिक काल की थी जिम्तमें घरेलू सम- 
स्याओं पर काबू पाने के लिए सभी भारतीयों का कत्तंव्य बन जाता था कि 
तत्कालीन परिस्थितियों का सामना सहिष्णुता-कत्तंव्यपरायणता तथा मान- 
वीयता के आधार पर करें और ऐसा हुआ भी । सभी लोगो ने अपनी 
स्थानीय समस्याओं को महत्व नही देते हुए व्यापकता और विशाल दृष्टिकोण 
के परिचय दिया। परन्तु ज्यों-ज्यों समय बीतता गया राजनीतिक नेता तथा 
नौकरशाही का व्यवहार उसी गति से प्रान्तों की स्थानीय समस्याओं के बारे 
में उदासीन तथा उपेक्षापूर्ण होता गया । असंतोष तथा कष्ट को व्यक्त करने 
की शालीनता को भी प्रशासकों ने कोई ध्यान नहीं दिया। सहिष्णुता की 
सीमा भी पार हुई । उसके पश्चात तो केवल उन श्रस्तावों के अपनाने का विकल्प 
रह गया कि जिसके माध्यम से प्रशासकों फा ध्यान मजबूरन जाय । असततोप 
को जाहिर करने का तरीका उन लोगों की अच्छी तरह आ गया कि यहाँ 
पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष रूप से सिव्िकिम-कलिपोक-दार्निलिगननई जलपाईगुड़ी 
आदि स्थानों पर नेपाली लोग बसे हुए हैं जो बडे मेहनती होते हैं और शारी- 
रिक कार्य करने में बड़े कुशल माने जाते हैं। चू"कि यह जाति बहुपत्नि जाति 
है इसलिये नेपालियों की जनसंख्या भी द्रुतगति से पिछले 40 साल में बढी 
है। प्षिविकम में 973 का जततांधिक विद्रोह इन्ही नेपाली लोगो ने प्रारम्भ 
किया था और उस आन्दोलन में नेपालियों को सफलता भी मिली। जिस 
तरह का नेतृत्व सिविकम मे उमर कर आया है उसका भी विश्लेषण करने 
का प्रयास है । 


भारत जैसे विकासशील देश में एक प्रान्त का समग्र विकास बहुत 
कुछ बहूं के स्थानीय नेतृत्व तथा उसकी प्रकृति से गहरा सम्बन्ध रखता है। 
बहां के राजनी तिक नेता ही प्रान्व की नीति निर्माण तथा क्रियान्वयन के लिये 
जिम्मेदार समझे जाते हैं, अतः विभिन्‍न क्षेत्रों में विकास व प्रगति को राज- 
नीतिक विश्लेषण किये बिना नहीं समझा जा सकता। यहाँ राजनीतिके 
नेतृत्व का अथे प्रशासक वर्ग से है । 
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975 के पश्चात (सिक्किम का भारत में विलय के बाद) सिविकम 
के राजनीतिक नेतृत्व का स्वरुप तथा उसकी उभरती हुई प्रकृति 
किस रूप में सामने आई है । इसका प्रयास प्रस्तुत लेथ में किया गया है। 
जैसा कि समी को विदित है कि एक दशक के बाद भी राजनीतिक दलों को 
स्थिति स्थिरता की ओर बढ़ नही थाई है। ऐसी स्थिति में प्रशासकों द्वारा 
निभित सामाजिक-आथिक नीतियां भी उसके राजनीतिक झुकाव को स्पष्ट 
नही करती। 

अतः सरकार के इृत्यो का विश्लेषण करने का प्रयास भी अपूर्ण सा 
ही होगा जब तक राजनीतिक दलों की तस्वीर स्पष्ट नहीं हो जाती। 
इसके लिये आवष्यक होगा कि भ्रशासक वर्ग का सामाजिक- आशिक 
परिचय प्राप्त करें। कारण यह है कि विधायकों की कोई विचार- 
धारा न होने पर उनके सामाजिक-आधिक पृष्ठभूमि को जान लेने से उनकी 
नीतियों के बारे में ज्ञान हो सकता है | 
पृष्ठभुमि 

राज्य परिषद (४॥86 (.०णाली) का गठन 953 में हुआ । इसके 
अन्तग्त एक अध्यक्ष होता था जिसको वहां के महाराजा मनोनीत करते थे। 
परिषद के कुल चुने हुए 2 सदस्य होते थे जिसमें से 6 सदस्य लेप्चा-भूटिया 
तथा नेपालो होते थे और शेष राजा के द्वारा मनोनीत' किये जाते थे। गाँवों 

के स्तर पर पंचायतों का गठन 965 में किया गया तथा महानगर के स्तर 
पर बाजार कमेटी (१/७7.9 (०09॥7॥0७) का गठन 969 में हुआ, इन 
संस्थाओं के गठन के दो प्रमुख उद्देश्य थे : (आ) जनतात्रिक स्वरूप की रचवा 
जिसके लिए वहां के राजनेताओं की माँग थी (ब) जाति के आधार पर मतों 
की प्रक्रिया की शुरुआत । ऐसा करने से अंशतः राजा फो शक्ति वरकरार रही 
और लोकप्रिय प्रशासन का स्वरूप भी सामने आ गया | प्रान्च की नीतियों के 
निर्माण में राजा की ही भूमिका प्रमुख बनी रही । इसके साथ प्रशासन का 
ढाँचा द्ध शासन प्रणाली जैसा सामने आया जब 953 में दो प्रकार के 
विपयों कौ-अलग अलग सूची सामने रखी । पहली सूची उन विपयों की थी णो 
मारक्षित (0706०००९) के नाम से जानी गई तथा दूसरी वह जिसे 
स्थानान्‍तरण के रूप में जानी गई ॥ आरक्षित विपय राजा के 
व्यक्तिगत माने गये जिन पर राज्य परिपद का अधिकार स्वीकार किया गया। 
आरक्षित विपय थे--धामिक, विदेशी, गृह व पुलिस तथ!] वित्त ) स्थाना- 
न्तरण के विपय थे-शिक्षा, जनकत्याण, प्रेस व बाबकारी, माज्ायरात है आदि। 
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उक्त ढांचे में सिक्किम का प्रशासव चलता रहा जब तक 973 में जन- 
तान्त्रिक शक्ति ने एक राजनीतिक विष्लव उत्पन्न नही कर दिया । 

नेतृत्व का दूसरा तत्व राजनीतिक दल को माना गया है। इस 
प्रकृति के नेतृत्व को समझने के लिए राजनीतिक दलों के विकास के बारे में 
भी जानना आवश्यक होगा । 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि सिक्किम मे राजनीतिक दलों 
का उद्भव वहां के किसान वर्ग की दयनीय स्थिति में सुधार लाने के लिए 
किया गया था। साभ में प्रान्तीय स्तर पर जनतान्त्रिक लोकप्रिय सरकार का 
गठन भी फरना था। 940 के व 947 के बीच राजनीतिक दलों की स्थिति 
कुछ इस प्रकार की थी जैसे कमरे में बैठकर योमनाएँ बनाने की । यद्यपि 
उहंश्य तो यही थे लेकिन खुलकर सामने आने जैसी स्थिति नदी बन पाई 
भी । मोज्तावद्ध तथा औयचारिकता का रूप राजनीतिक दलों ने 947 के 
बाद ही लिया। 947 तथा 975 के बीच जिन मुख्य दलों ने अपने 
अस्तित्व को ऊपर उठाया, वे थे : -- 

(4) 947 में ताशी सो नाम मे रिंग तया जांग जेरिंग के नेतृत्व में 
प्रजा सुधारक समाज का गठन गैगटाक में हुआ । प्रजा सम्मेलन का गठन 
गोबधंन प्रधान तथा धन बहादुर तिवारी के नेतृत्व में तेभी तरकर स्थान पर 
हुआ प्रजामण्डय का गठन पश्चिमी सिक्किम के चाकुग स्थान पर हुआ 
जिम्तज़ा नेतृत्व काजी लेडपदोर जो ने किया। परसन्तु दिसम्बर, 947 को 
उक्त सभी दलों का विलय एक नई पार्टी में हो गया जिसका नाम सिविकम 
स्टेट कांग्रेस रपा गया । 

(2) प्िधिकम राष्ट्रीय दल का गठन केवल सिक्किम स्टेट काँग्रेस की 
मांगों का विरोध करने के लिए हुआ । इस दल फा गठन 948 में हुआ । 

(3) स्वतन्त्र दल का निर्माण काजी सलेडपदोर जीने किया जो 
सिक्किम स्टेट काँग्रेय की अध्यक्षता छोड़कर आये थे । 

(4) 960 में सिक्किम नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ । इस दल का 
निर्माण चार दलों के विलय हो जाने से हुआ । वे चार दल थे । स्वतन्त्र दल, 
प्रजा सम्मेलन, स्टेंट काँग्रेस के विरोधी पक्ष वथा नेशनल पार्टी के अस्चंतुष्ट 
तत्व । 

(5) सिविकम जनता काँग्रेस का गठन 972 में हुआ । 

(6) सिविकिस काँग्रेस का मठन 974 को हुआ । 

उक्त दलों के गठन की श्रक्षिया से यह जानकारी मिलती है कि 
सिविकर्म में राजनीतिक विके।स दलों के द्रुतगति से बदलने के कारण हुआ 
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ऐसा होते हुए भो दरों की प्रमावगीवता में कोई कमी नहीं आई। दर्तों को 
निरन्तर प्रभाव विधायकों पर रहा तथा उमझे व्यवहार को प्रभावित करते 
रहे । 
सिविकम विधान सभा 974-85 
शठन--(म) जातीए भ्रतिनिधिर्य 

973 के राजनीतिक उपल-पुघत के बाद मिविश्म का भारत में 
विधियत विलय हुआ और 974 में पहली सिविदम विधान सभा का गठन 
हुआ । 974 से 985 तक तीन घार विधान सभा फे चुनाव सम्पन्त हो 
चुके; हैं। 32 सदस्पोय सिविक्म विधान सभा के तीनों चुनावों की जातीय 
स्थिति निम्न तालिका से स्पष्ट होतो है 











तालिका-- 
]974 के चुनाव में जातीय स्थिति 
भूटिया-नंप्चा के लिए आरक्षित सीट 45 
भेवालिपों के लिए आरक्षित सीट 5 
एस० सी० आर० एरस० दो० 
मर्दों के लिए || 
कुल 32 
तालिका -2 


]979 व 985 के विधान सभा चुनाव में 
सीढों का वितरण 





भूटिया लेप्चा की आरक्षित सीट 2 
एस, सी. आर. एप, टी. 2 
मठो की आरक्षित सीट व 
अन्य सीट ॥7 

कुल... 32 





दम लि अक अल नमत पक कल मम कीच हम 
(वे) विभिन्‍न राजनोतिक दलों कफ प्रनिनिशित्त 
974 के चुवाव में सिविकम काँग्रेस का एक क्षेत्रीय बहुमत रहा और 
यह प्रमुख दल के रूप में उभर कर आया । एक सीट फो छोड़कर सभी सीट 
सिक्किम काँग्रेस को 2 ) वह एक सदस्यों जो सिविकिम नेशनल पार्टी का 
था, उसने भी बाद में अपने आप को सत्ता दल में शामिल कर लिया | [975 


भर 'डपष् 
285) 
के अन्त तक सत्ता दल राष्ट्रीय स्तर पर सफाया ही. जाने के कारण-सिविकम,र्ट 
काँग्रेस ने अपने पूरे दल की केन्द्र की सत्ता दल जनेता पार्टी में मिला दिया। 
इस प्रकार दल परथिवर्तव से कुछ विधायकों ने तत्कालीन मुख्य मन्त्री काजी 
दोरजी से असंतुप्ट होकर अपना नया दल बना लिया। विधान सभा के 
दूसरे चुनाव हीने तक तीन भ्रमुख दल सामने आये। वे तीन दल थे- (()अखिल 
भारतीय जनता पार्टी, (2) स्िविकस प्रजातत्र काँग्रेस तथा (3) सिक्किम काँग्रेस 
(ऋत्तिकारी) । 
दूसरे विघान सभा चुनाव में काजी दोरजी के नेतृत्व में सत्ता दल, 
भखिल भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया हो गया । यहां तक भुख्यमंत्री 
काजी दोरजी भी अपने क्षेत्र से जीत न सके । नर बहादुर भंडारी के नेतृत्व 
में गठित जनता परिपद को 7 सीटें प्राप्त हुई! तथा सिक्किम कांग्रेस (करान्ति- 
कारी) को 2 सीटें मित्ती । सिक्किम प्रजातत्न काँग्रेस केवल तीन सीटो पर 
जीत पाई। सिविक्रम जनता परियद से भी बहुमत में आ जाने के बाद वही 
इतिहास दुहराया जो पूर्व मुख्यमंत्री काजी दोरजी ने 978 के चुनाव में 
किया था। मुथ्यमन्त्री मर बहादुर भंडारी ने भी सत्ता में आने के बाद अपने 
दल को केन्द्र में सत्ताधायी दल मे विलय कर लिया। दल बदल का क्रम 
सिक्किम में चलता रहा । 
अच।नकऊ ही सिक्किम के राज्यपाल ने नर बहादुर भंडारी की सरकार 
को बर्खास्त कर दिया । इस सरकार को उस समय समाप्त किया जब' विधान 
सभा की अवधि की समन्वय में कुछ महीने ही शेप थे। राज्यपाल के इस 
व्यवहार से असंतुष्ट होकर श्री भंडारी ने कांग्रेस (६) से अपने सम्बन्ध तोड़ 
लिये और एक नये दल का निर्माण किया जिसका नाम सिविकम संग्राम परि- 
पद रखा । यह दल बाद में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर आया। 
विधान सभा के तीसरे चुनाव में, जो 5 मार्च,985 को हुए, ततिक्किम संग्राम 
परिषद को 32 सीटों मे से 30 सीटें मिली । दो सीटो में से एक सीट कांग्रेस 
(३) को तथा एक स्वतंत्र उम्मीदवार को मिली । 
]978-985 के बीच नीति सम्बन्धी प्रोग्राम 
विधान सभा के चुनाव तीन बार हुए और मिश्र शासन काल में हर 
तरह के बिल व कानून पारा किये गये; जो बिल पास हुए उनसे हवाला मिलता 
है कि मिश्र समय में शासक वर्ग का झुकाव किस मोर था। 
पहली धार काजी दोरजी के नेतृत्व में सरकार बनाई गईं। दोरजी के 
शासनकाल में लगभग 26 बड़े-छोटे बिल पास किये गये | [[975-79 ] 
महत्वपूर्ण बिलों का विवरण इस प्रकार है :-- 
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[] सिविकम के ेतिहर के लिये सुरक्षा बिल []975]। 

[2] भूमि का गैर कानूनी तरीके से प्रयोग तथा उसके हस्तान्तरण को रोकदे 
के लिए अध्यादेश [975] | 

[3] ग्रेगटौक स्यूतीसिपल कोरपोरेशन विल [975]॥ 

[4) सिक्किम नगरीय भूमि संबंधी बिल [4976) । 

[5] सिक्किम पुलिस बिल [!978]॥ 

[6] प्िक्किम यादी व ग्रामीण उद्योग बौर्ड बिल [978]] 

[7 सिक्षिकम बोर्ड ऑफ स्कूल एज्यूकेशन विल [978] | 

[8] सिक्किम सिनेमा बिल [978]॥ 

[9] स्िविकम कोपरेटिव सोसायटोीज बिल [[978]॥ 


उक्त पारित बिलों को देखकर यह संकेत मिलता है कि अधिकाश 
बिल कृषि के उत््यान तथ। किसानों के कल्याण के लिए बनाए गए थे। 9 
मुख्य बिलों मे से 5 ऐसे विल है जो खेतिहर की भलाई के लिए बनाये गये 
भौर दो गाँव के विकास के लिये | विलों को गौर से देखने के वाद लगता है 
कि बिलो का उद्देश्य प्राचीन सामाजिक ढाँचे को झकझोरने का है जोकि 
राजतंत्र व्यवस्था में अच्छी तरह पल रहा था ॥ कुल मिलाकर सभी बिल नीचे 
और निधन लोगों का भला करने वाले थे 


जब दूसरी विधान सभा के सदस्य चुनकर आये तो प्रशासन का 
अन्दाज कुछ और ही रहा। अस्टूबर, 979 व मई, 984 के बीच 3[ बिल 
पास किये गये । इन पारित बिलों में से ।4 वे बिल थे जो सशोधित बिल 
कहे जा सकते हैं । सबसे प्रमुख सशोधित बिल नई पंचायत व्यवस्था के बारे 
में है। 965 के पंचायत एक्ट को सशोधित इस बिल ने किया । इसीतिये 
इससे प्रमुख माना गया। 


यदि हम दो विधान सभाओं का तुलनात्मक विश्लेषण करें तो यह 
जानकारी मिलती है कि दोनो सरकार की पद्धति व शैली में भिन्‍्तता थी। पहली 
विधान सभा के द्वार। पारित बिलों को देखकर यह लगता है कि सरकार की 
नीति का शुकाव ग्रामीण लोगों की तरफ था और उनके कल्याण के लिये कई 
बिल पास किये | लेकिन दूबरी सरकार का झुकाव शहरी पर्यावरण को और 
भी विकास की ओर बढ़ाना था । पहली सरकार ने भूमि सुधार पर अधिक 
ध्यान दिया लेकिन दूसरी ने इस ओर उपेक्षा की । कहने का अभिप्राय है कि 
दोनों सरकार के द्वारा पारित बिलों में काफी मिल्नता थी । 
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दूसरी सरकार को अधिक श्रेय इसलिये दिया गया कि इसके सानि- 
ध्य में सिकिकिम पंचायत बिल पास किया गया जो एक भारी उपलब्धि थी। 
इस बिल के पारित हो जाने के बाद प्रयास किया गया कि इसको व्यावहारिक 
रूप दिया जाये । गावो के स्तर पर पंचायती संस्थाओं का गठन हुआ जिससे 
कि गांवों में तरीके से विकास हो और दे प्रगति करें। 


प्रस्तुत लेख को पूरा न्याय देने के लिये यह आवश्यक है कि प्रान्त के 
राजनीतिक प्रशासकों का सामाजिक-आधिक दर्जा व पृष्ठभूमि जान 
ली जाय । ऐसा करने से उनके द्वारा निर्धारित नीतियों तथा उनके संस्कार 
के बारे में तालमेल बिठाया जा सकता है । 

उम्र--राजनीतिक नेठत्व के प्रतिमान को निर्धारित करने के लिये यह्‌ 
जरूरी है कि मिर्णयकर्त्ता किस उम्र स्तर के हैं । इससे यह भी मालूम हो जाता 
है कि पुरानी पीढ़ी के सामने नई पीढ़ी का क्या रुख है और क्या वे चुनौती के 
रूप में उभर रहे हैं या सहयोगी के रूप में । तीन विधान सभाओं के विधा- 
यकों की उन्न का विश्लेषण निम्न तालिका से स्पष्ट है-- 








तालिका-3 
विधायकों को उम्र 
राज्य विधानसभा 
उम्र 974 979 985 
गरुवा.._ 23--35 7श[उ7.5] 44[ 47जओु 9 28.42] 
36--45 9[28.42] 40[3.25]  8[53.42] 
मध्यम. 46--55 व[2.87] पर[2.87] 4[!2.5] 
56--65 26.25] न [3.2] 
वृद्ध 66-75 ॥3.2] न च््् 
75---ऊपर बा ॥3.2] न 


32[00.ग ३3200." उदग्ाठःग 
तालिका स० 3 से स्पष्ट होता है कि 974 की विधान समा के 
अधिकांश सदस्य (37.5%) 25-35 की उम्र के थे। 979 की विधान 
सभा में अधिकार सदस्य 25-35 उम्र के ये। उसकी प्रतिशत बढ़कर 
43.75 हो गई तथा 985 की विधानसभा में इसी उम्र की श्रेणी की 
संख्या बढ़कर 56५6 हो गई । इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि पुरानी 
पीढ़ी के सदस्यों की संख्या उत्तरोत्तर कम हो रही है और युवाओं का 
राजनीति में प्रवेश बढ़ रहा है। 
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विधायकों की शिक्षा-यद्यवि राजनीतिशों का शिक्षित हौना और भौ 

ठीक होता है, यदि ग्रुणात्मक पक्ष को ध्यान में रखा जाय। शिक्षा निसंदेह 
व्यक्तित्व में निखार लाता है। राजनीति की शैली का स्वरूप भी उसके 
अनुसार बदल णाता है । इस पक्ष को ध्यान में रखते हुए तीनों विधानसभा 
के शिक्षित विधायकों का कया प्रतिशत था तथा शिक्षा से राजनीति में किस 
प्रकार का व्यवहार दिखाई देता है । निम्ब तालिका से विधायकों के शिक्षा 
का स्तर स्पष्ट होता है । 

तालिका नं० 4 

विधायकों के शिक्षा का स्तर 
राज्य विधान सभा 








शिक्षा का स्तर 974 979 985 
अशिक्षित 4 (725) ज+ कर क 
प्राथमिक 4 (725) 3 (9-37) न 
मिडिल बलास 7 (2-5) 7 (2755) 2 (6:25) 
मैट्रिक 4 (2'5) 6 (8:75) 8 (25.00) 
उच्च माध्यमिक शिक्षा 4 (3"2) त+ 5 (5"62) 
बी. ए.- 9 (28-:72). 4 (43 75) 45 (46:85) 
एम. ए. -+ 32 (32) 2 (6 25) 


धामिक शिक्षा 4 (937) 3 (3:32) 2 
कुल 32 (4000) 32(000'0) 32 (00 0) 


उक्त तालिका से विधायकों की शिक्षा के बारे में जानकारी स्पष्ट 
होती है । पव॑ंतीय राजनीति में अवेश करते वालों की प्रतिशत अधिकतर 
शिक्षित होने का संकेत मिलता है । 974, !979 तथा 985 में अधिकतर 
विधायक ग्रेजुएट थे तथा सरकार का गठन भी उन्ही शिक्षितों मे से ही 
हुआ था । जहाँ तक घामिक-शिक्षा प्राप्त विधायकों का अ्रतिशत गिरता 
गया, तीसरी विधानसभा में एक भी सदस्य स्थान नहीं पा सका । 

जातीयता :--सिव्किम की राजनीति में जातीयता का प्रश्न महत्वपूर्ण 
रहा है । काज भी यह मुदुदा अधिक विवाद[स्पद है। चोगियाल के शारान काल में 
भूरिया, तथा लैंटचा तथा नेप्रालियों का प्रतिनिधित्व का अनुपात 50 ; 50 था थो 
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कि “वरिटी फामूला” के नाम से जाना जाता था । 973 के विद्रोह की प्रमुख 
माँग यही थी कि इस भ्रकार के फामूला को रह कर दिया जाय | 974 के 
चुनाव में तो उक्त फामू ला फा अन्त नहीं हो सका लेकिन 979 के चुनाव 
में कुछ संशोधन हुआ । दूसरे चुनाव में 2 सोर्टे भूरिया लैंटचाओं के लिये 
रखीं, दो सीटें अनुसूचित जाति के लिये, ! सीट मठों के लिये तथा 7 सीटों 
पर खुला चुनाव घोषित किया गया। व्यवहार 'मे एक सीट भूटिया-लेटचा 
को जाती थी तथा 2 अनुसूचित सीटें नेपालियों को दे दी जाती थी। निम्न 
तालिका से जातीय प्रतिनिधित्व की तसवीर स्पष्ट होती है :-- 

















तालिका नें० 5 
विधानसभा 
विभिन्‍न जातियाँ 974 979 985 
लैट्चा 9 (28*2) 4 (2:5) 3 (9-37) 
भूरिया (मठ भी 
सम्मिलित है। 7 (2:87) 9 (282). 0 (3:25) 
नेपानी (अनुसूचित 
जाति) 6 (5:00) 9 (7+2) 8 (6+2) 
(59:37) (5625) 
मारवाड़ी. | न+ न 
(3.2) 
कुल 32 32 32 








आधिक पक्ष--राजनीति मे प्रवेश के लिये किसी भी व्यक्ति का 
आधिक पक्ष कैसा है और राजनीति की अनिश्चितता को देखते हुए किसी में 
झाधथिक भार को वहन करने की कितनी ताकत है। इसको भी मालूम करना, 
जहूरी है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी राजनीतिज्ञ का आधिक पक्ष ही 
निश्चित करता है कि उसमें राजनीति के उतार-चढ़ाव की स्थिति के सामना 
करने की कितनी दाकत है। दी गई तालिका नें०6 में विधायकों के आधिक 
स्रोत के बारे में तस्वीर स्पष्ट करती है कि राजनीति में हर तपके के व्यक्ति 
प्रवेश करते हैं । लेकिन राजनीति में लम्बे समय तक वे ही रह पाते हैं जिनकी 
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जनता के सामने आ नहीं सके जब पानी सर के ऊपर से निकलने लगा तो 
भंडारी ने खुले आम राज्यपाल की गतिविधियों पर आपत्ति करना शुरू 
किया । भंडारी ने युते आम राज्यपाल पर आरोप लगाया व उसके 
प्रशासन में ऐसा करने से मुख्यमन्त्री भंडारी व्यक्तिगत दृष्टि से परेशान होने 
लगे । उन्हें यह लगने लगा कि राज्यपाल का जनता से व्यक्तिगत संपर्को 
उनकी लोकप्रियता में कमी लायेगा। भंडारी के अतिरिक्त अन्य राजनेता भी 
राज्यपाल की गतिविधियों से अप्रसन्‍्द्र थे । वरिष्ठ कांग्रेस (६) के नेता सी, 
डी. राय तथा सिविकम प्रजातन्त्र कांग्रेस के नेता एन. बी. काठीवाडा दोनों 
नें ही संयुक्त वयान में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए फहा कि “राज्यपाल 
तेलियारखा की भूमिका पद की गरिमा से प्रतिकूल है। राज्यपाल ने जनता 
फो आश्वस्त किया है कि वे गरीब जनता के लिये स्कूल तथा स्वास्थ्य केन्द्र 
खुलवायेंगे, जबकि सरकार फा आथिक बजद् इन वायदों को पूरा करने में 
सक्षम नही है” साथ में यदि आर्थिक सीमाओं के कारण राज्यपाल द्वारा किये 
हुए वायदे पूरे नहीं हुए तो भंडारी की सरकार अपनी लोकप्रियता खो देगी 
जिसका सीधा प्रभाव उनके चुनावों पर पड़ेगा । 
इसके अतिरिक्त मुख्यमन्त्री तथा राज्यपाल के बीच मतभेद का मुद्दा 
एक ओर जुड़ गया वह था “हेलीकोप्टर की सेवा” से संबंधित । बागडोगरा 
(जो कि परिचमी बंगाल में है) से गंगटोक तक पहुंचने के लिये राज्यपाल के 
अथक प्रयासों से इंडियन एयरलाइन्स की हवाई सेवा प्रारम्भ की गई | परन्तु 
यहू सेवा एक साल के बाद स्थग्रित करनी पड़ी क्योंकि राज्य रारकार ते खर्चे 
के सहभागी के रूप में !6 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया था। भंडारी 
मे राज्यपाल को दोषी ठहराते हुए कहा कि तेलियारखा ने राज्य फो इतने 
भारी वर्ज में दवा दिया है और अपने वयान में कहा “मै प्रारम्भ से ही 
हैलीकोप्टर की सेवा के विरुद्ध था लेकिन मैने इसका इसलिये कड़े रूप 'से 
विरोध नही किया, यह अनुमान खगाते हुए कि उक्त हवाई सेवा एफ उपहार 
के रूप में प्रदान की मई जिसके साथ कोई आधिक दायित्व जुड़ा हुआ नहीं 
है। अब मेरे सामने एक भारी बिल रख दिया गया है जिसकी कुछ मुझे 
उम्मीद भी नही थी ओर न सरकार इसको बहन कर सकती है” भंडारी ने 
अपने बयान में यह भी कहा कि जब हवाई सेवा प्रारम्भ वी गई थी, उससे 
पूर्व इस प्रकार वी फोई शर्त भी नही रखी गई थी जिस पर वे कुछ विचार 
कर पाते । इसके उत्तर में राज्यपाल ने कहा कि जब हवाई सेवा शुरू हुई थी 
तौ भंडारी जी ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी धालियों के साथ स्वागत 
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आवधिक स्थिति मजबूत होती है । मदपि तीन विधानसभा के चुनाव नै उक्त 
कयन को सद्दी सादित नहीं किया है दर्पोंकि विधायकों का बहुमत उन लोगों 
का बढ़ गया थो पहले सरकारी सोकरी करते थे और उसको छोड़कर 
चूनाव में कूद पढ़े ! 985 के चुनाव में 32 सोटों में से 6 सौटें उन्होंने 
भ्राफ़ की जो सरकारी नौकरी छोड़कर आये थे और दूसरा नंबर व्यापारी 
वर्ग त्तवा कृषि का भाता है । अत: अभी तक सिविकम की राजनीति में यह 
स्पष्ट नहीं ही पा रहा है कि कृषि थे व्यापार करने वाले राजनीतिज्ञ बयों 
पिछड़े हुए हैं । 











तालिका नं० 6 
विधायकों का व्यवसाय 
विधान सभा 

व्यवत्ताय 974 4979 8985 
क्षि 3 (40:62) 40 (38:25) 8 (25%) 
व्यापार 4 (325) 8 (25.00). 7(2-87) 
नौकरी 8 (25:00) 7 (27'870). 46 (50:00) 
राजनीति व कृषि 6 (28:75) 6 (8.75) 4 (3.2) 
धर्मं-मठ  (3.32) (32) 4 (3'42) 

कुन 32 है; 42 





सितम्बर, 983 के महीने में कांग्रेस (६) की वरिष्ठ नेता राजकुमारी 
धाजवेधी ने दोनो के बीच उत्पर्त विवाद को शान्त करने के लिये मध्यस्थता 
का प्रयास किया | बच्चों को तरह से राजकुमारी काजपैगी की उपस्थिति में 
दोनों में हाथ मिलवामा गया तथा विवाद को समाप्त करने का दिखावा 
किया गया । 
दोनों के बीच मतभेद तभी से शुरू हो गये जिस दिन से कि राज्यपाल 
सिक्किम आये और अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के प्रयास में प्रात्त के हर 
स्थान पर दौरे लगाने शुरू किये। मुख्यमन्ध्री भंढारी को इस प्रकार की 
गविविधियाँ अच्छी नही लगी । एक ओर राज्यपाल के रूप में प्रान्त में नहीं 
रहना चाहते थे और दूसरी ओर मुख्यमस्त्री चाहते थे कि राज्यपाल अपने पद 
की गारिमा व शालीनता का उल्बंबत सही करें / आरस्स के सतभेद वी 
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जनता के सामने आ नही सक्रे जब पाती सर के ऊपर रो निकलने लगा तो 
भंडारी ने खुते आम राज्यपाल की ग्रतिविधियों पर आपत्ति करना शुरू 
किया । भंडारी ने खुले आम राज्यपाल पर आरोप लगाया व उसके 
प्रशासन से ऐसा करने से मुख्यमन्त्री भंडारी व्यक्तिगत दृष्टि से परेशान होने 
लगे । उन्हें यह लगने लगा कि राज्यपाल का जनता से व्यक्तिगत संपर्क 
उनकी लोकप्रियता मे कमी लायेगा। भंडारी के अतिरिक्त अन्य राजनेता भी 
राज्यपाल की गतिविधियों से अप्रसनन्‍्न थे । वरिष्ठ कांग्रेस (इ) के नेता सी. 
डी. राय तथा सिविकम प्रजातन्त्र कांग्रेस के नेता एन. बी. काठीवाडा दोनों 
ने ही संयुक्त बयान में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि “राज्यपाल 
तेलियारखां की भूमिका पद की गरिमा से प्रतिकूल है। राज्यपाल ने जनता 
को आश्वस्त किया है कि वे गरीब जनता के लिये स्कूल तथा स्वास्थ्य केन्द्र 
खुलवायेंगे, जवकि सरकार का आधिक बजट इन वायदों को पूरा करने में 
सक्षम नही है” साथ में यदि आर्थिक सीमाओं के कारण राज्यपाल द्वारा किये 
हुए वायदे पूरे नहीं हुए तो भंडारी की सरकार अपनी लोकप्रियता खो देगी 
जिसका सीधा प्रभाव उनके चुनावों पर पड़ेगा। 
इसके अतिरिक्त मुख्यमन्त्री तथा राज्यपाल के बीच मतभेद का मुद्दा 
एक और जुड़ गया वह था “हैलीकोप्टर की सेवा” से संबंधित । बागडोगरा 
(जो कि पश्चिमी बंगाल में है) से गैगटोक तक पहुंचने के लिये राज्यपाल के 
अथक प्रयासों से इ'डियन एयरलाइन्स की हवाई सेवा प्रारम्भ की गई। परन्तु 
यह सेवा एक साल के बाद स्थग्रित करनी पड़ी क्योकि राज्य सरकार ने खर्चे 
के सहभागी के रूप मे 6 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया था। भंडारी 
ने राज्यपाल को दोपी ठहराते हुए कहा कि तेलियारखां ने राज्य फो इतने 
भारी कर्ज में दवा दिया है और अपने बयान में कहा “मैं प्रारम्भ से ही 
हैलीकोप्टर की.सेवा के विरुद्ध था लेकिन मैने इसका इसलिये कड़े रूप से 
विरोध नही किया, यह अनुमान लगाते हुए कि उक्त हवाई सेवा एक उपहार 
के रूप में प्रदान की गई जिसके साथ कोई आथिक दायित्व जुड़ा हुआ नहीं 
है। अव मेरे सामने एक भारी बिल रख दिया गया है जिसकी कुछ मुझे 
उम्मीद भी नहीं थी और न सरकार इसको वहन कर सकती है” भंडारी ने 
अपने बयान में यह भी कहा कि जब हवाई सेवा प्रारम्भ वी गई थी, उससे 
पूर्व इस प्रकार की कोई शर्त भी नही रखो गईं थी जिस पर वे कुछ विचार 
कर पाते । इसके उत्तर में राज्यपाल ने कहा कि जब हवाई सेवा शुरू हुई थी 
तो भंडारी जी ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी तालियों के साथ स्वागत 
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किया था। राज्यपाल ने यह भी कहा कि उनका हवाई सेवा प्रारम्भ कराने 
में केवल यह उद्देश्य था कि तीन घंटे की यात्रा का समय घटकर मात्र 20 
मिनट रह गया था । 
राज्यपाल तैतियारधा उन अल्पसंध्यकों के भी समर्थक दो गये ये 
जनको भंदारी सरदार अपने अन्त में कोई स्थान देने को तैयार नही ये । 
भंडारी सरकार ने यह लगभग तय कर लिया था कि 60,000 मैदानी लौगों 
फो विसी ने किसी पद्धति से प्रशासन से ही बाहर नहीं अपितु प्रास्त 
से भी बाहर फर देना है ) यह मुद्दा भी दोनों के बीच मतभेद का कारण बने 
गा । 
उक्त भत्तभेदों के कारण भंडारी को सरकार से बाहर निकाल दिया 
गया भोर कुछ दिन बाद ही राष्ट्रपति शासन घीषित हुआ। 
तिकिकम में 5 मार्च, !985 को 32 सदस्यीय विधानसभा के लिये 
चुनाव हुए । चुनाव के दौरान राजनीतिक घटता-घक बड़ी गर्मा गर्मी में शुरू 
हुए । 
चुनावी दोड़ 
भूतपूर्व सिक्किम विधान सभा के उपाध्यक्ष श्री लाल बहादुर 
बासनेन (जो एक बुद्धिजीवो भी हैं) ने अपने प्रेत इन्टरव्यू में कहां कि, “यह 
चुनाव मुख्य रूप से कांग्रेस दल तथा घिविकम संग्राम परिषद के खोच मे है 
जिसको सागनाथ तथा सरांपनाथ की संज्ञा दी जा सकती है!” 
श्री बासनेन की उक्त अभिव्यक्ति यथार्थ से कतई हटकर नहीं है । 
एक औसतन मतदाता के स्रमक्ष यह प्रश्व नही था कि कोई दल सच्ता में 
आने के बाद मूलभूत परिवर्तन ला पायेगा । मतदाता यद्द भी जानते थे कि 
राजनेता केवल वायदों के अलावा कुछ नही फरते। लेकिन आश्चर्य की बात 
है कि सिक्किम का शजनेता अन्य राणनेत्राओं की तरह आधिक पक्ष का तो 
जिक्र कभी करते ही नहीं चुदाव में केवल एक ही मुद्दा था कि कया मर« 
बहादुर भंडारी पुनः प्रान्त के मुख्यमस्त्री बनेंगे, जिन्होंने सिक्किम संग्राम परि> 
पद से जीतकर लोकसभा की सीट अजित की ? इसी के साथ दूध्तरा प्श्त भी 
जुड़ा हुआ है कि यदि भंडारी सत्ता में आते हैं तो क्या पुतः कांग्रेस में शामिल 
होंगे तथ। सिविकम संग्राम परिषद को भंग कर देंगे 
, दूसरा प्रश्व महत्वपूर्ण ही नही अपितु इसके ठीय आधार- भो थे । धव 
से सिक्किम भारत का 22वां राज्य हुआ है। तभी राजनेताओं का राजनीतिक 
व्यवहार अत्यधिक ,विभित्र रहा है । घिक्किम के दलों की स्थिति का ताबमेल 
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केद्ध में सत्ता दल के साथ रहा है। 977 में केद्ध में जनता पार्टी सत्ता में 
आई तो काजी लेंडप दोरजी (जो उत्त समय मुख्यमन्त्री थे) ने कांग्रेस का 
नाम वदल कर जनता प्रार्टी कर दिया) 979 में श्रीमती इन्दिरा गांधी पुनः 
सत्ता में आई तो सिविक्रम जनता परिपद दल के भ्रुख्यमन्त्री नरवहादुर भडारी 
ने भी रातोंरात अपने दल को वदल कर कार््रेंस कर दिया | दिसम्बर, 984 
के लोकसभा के चुनाव में नर बहादुर भंडारी ने सिविकम सग्राम परिषद दल 
चुनाव जीता और लोकसभा के सदस्य बन गये। परन्तु उनकी वास्तविक 
ललक सिविकिम का पुन. मुख्यमन्त्री बनना था। इसी अभिलापा को लेकर 
5 मार्च, 985 के चुनाव में फ़िर से आा गये है और उन्होंने अपने बयान में 
किसी को भी भ्रम मे न रखते हुए कहा कि, “मैं कांग्रेस में फिर से आने के 
लिये नहीं हिचकूगा । यदि मेरी मांगें केन्द्र स्वीकार कर लेता है” भंडारी ने यह 
स्पष्ट किया कि उनका अन्य विरोधी दलों से गठवन्धन करने का कोई इरादा 
नहीं है । 
भंडारी की भांग- अपने मुख्यमंत्री पद के दौरान भंडारीजी ने सिक्किम 
के जोरबांग स्थात पर अपने भाषण मे न केवल अपनी मांगों को - दृहराया था 
क्षपितु केन्द्र सरकार की खुले आम क्षालोचना करते हुए कहा था कि केन्द्र की 
उनकी मांगों के प्रति उदासीनता न केवल असाध्य हो गई है बल्कि उनको कुछ 
कड़े कदभ उठाने के लिये मजबूर कर दिया है। भंडारी जी की माँग उन 
नेपालियों की नागरिकता के लिये है जिन्हें अभी संविधानिक रूप में नागरिकता 
नहीं मिली है ) यह समस्या उन 75 प्रतिशत नेपालियों की है जिनको चोगियाल 
के शासन में वे सभी अधिकार भाप्त थे परन्तु जनता पार्टी के शासन काल में 
अधिकार छीन लिये गये जिसके कारण मुख्यमंत्री काजी लैंडप दोरणी के दल 
का ही पुरा सफाया नही हुआ बल्कि वे स्वयं भी सिविकेम विधान सभा की 
सीट के लिये पराजित हुए । 5 माचे, 985 को विधान सभा के चुनावी 
अभियान में उन नेपालियों को प्री तरह जानकारी है कि भंड[री को पद से 
केसर ने इसलिये हटाया था क्योंकि उन्होने नेपालियों के अधिकार दिलाने के 
लिए लड़ाई लड़ी थी । गप 
राज्यपाल की सिफारिश 
पूर्व राज्यपाल श्री तेलियारखां ने भंडारी को हटाने में पूरा सहयोग 

दिया था, जो कि आम राय की दृष्टि से असंविधानिक, था, इसलिये तुरन्त 
तैलियार खां को आन््रप्रदैश की तरह से अपने पद से स्तीफा देना पड़ गया था 
भौर नये राज्यपाल क्री कौना भ्रभाकर राव ने शपथ ग्रहण की।, हाल की 
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सूचना के अनुसार यह विश्वास किया जाता है कि श्री राव ने केद्ध से सिफारिश 
की है कि भंडारी की मांगों को स्वीकार कर लिया जाय | 

४ यद्यपि उक्त सिफारिश का भविष्य से अधिक सम्बन्ध है। अभी तो 
भंडारी जी अपने चुनावी अभियान में बार-बार नेपातियों की मायरिकता का 
प्रश्न को दुहरा रहे हैं और समस्या का पूरा-पूरा लाभ सेना चाहते हैं। यह 
सम्भावना व्यक्त की जा रही है कि यदि भंडारी जी अपने दल को बहुमत में 
लाने में सफल हो जाते हैं तथा साथ में केन्र भी उनकी मांगों को स्वीकार कर 
लेता है तो वे कांग्रेस में शामिल हो जायेंगे तथा दल-बदल विरोधी विधेयक 
भी उनके रास्ते में व्यवधान नहीं बनेगा । 

कांग्रेस पार्टो का रुख 

इस समय कांग्रेस पर्टी का भी रुख भंडरी की मांगों के प्रति नम्न 

होता दिखाई देता है। कांग्रेस दल के एक उम्मीदवार जो गेगटोक से लड़ रहे 
हैं। श्री मदनलाल जी का कहना है कि “सिविकम राजनीति में ऐसा ही होता 
रहा है। हमने प्रान्तीय स्तर पर कांग्रेस दल को इसलिये बढ़ामे का भ्रयास 
नही किया क्योंकि अभी तक किसी भी दल का जो मुख्यमंत्री बना है वह समूचे 
रूप में कांग्रेस में शामिल होता रहा है । इसलिये मतदाताभों के लिए सिविकम 
के राजनेता भागवाथ व सांपनायथ की कहावत फो सच्चे रूप में चरितार्थ 
करते हैं । 

कांग्रेसी उम्मीदवारों फी सूची 

सिक्किम विधान सभा के लिये लड़ने वाले कांग्रेसी उम्मीदवारों की 

सूची देखने से हवाला मिलता है कि कांग्रेस पार्टी ने किन-किन समूहों के लोगों 
को शामिल्र किया है | उदाहरण के लिये पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने शासन 
फाल में जनता पार्टी को स्थीकार कर लिया था-कांग्रेस दल से लड रहे हैं। 
हसी प्रकार रामचन्द्र पोदियाल जो सिक्किम कांग्रेस (क्राम्तिकारी) के नेता थे 
वे भी कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। सी०्डी० रोय भी कांग्रेस की 
और से चुनाव अभियान में हैं जो कुछ दिन पहले तक “हिमाली कारगर स संस्या” 
के नेता थे । जहाँ तक मर बहादुर भंडारी का सम्बन्ध है उनके सामने कांग्रेस 
में शामिल होने से पहिले एक ही रुकावट है वह है उनके खिलाफ सी ०बी ०भाई० 
के द्वारा जॉच । लेकिन भंडारी यदि पुनः राज्यीय सत्ता में थाते हैं तो केदर 
भी उनके प्रति नस्माई का व्यवहार दिखायेगा तथा सी०्बी०्आई० की जाँच 
को वापस ले सकता है। इस तथ्य को भी नहीं भूलना चाहिये कि अभी 
भंडारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध होने वाकी हैं, कांग्रेस दले ने 
आर०सौ० पोदियाल को अपने दल में मिला लिया हैं दया एक क्षेत्र का 
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इन्वाजे भी बना दिया है, जबकि पोदियाल से सुप्रीम पोर्ट में भूटिपां छोचाभो 
के लिए रिजवेशन सीटों के लिये याचिका दर्ज कर रखी है। 

सच सो यह है हि कांग्रे स पार्टी के अन्दर ही कार्यकर्ताओं में असंतोष 
है कि पोदियाल को कांग्रेस मे शामिल नहीं करना चाहिये था। बी०बी० 
गुरुग, जो भंदारी के बाद 3 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, भी इससे खुश 
नहीं हैं। वैसे रामचद्ध पोदियाल नेपासी लोगो में इतने लोकप्रिय गही हैं जितने 
फाजी लैडप दौरजी तथा भूतपूर्व बिधान सभा अध्यक्ष थी सोमनाम जैरिग । 

सिक्किम काँग्रेस पार्टी में आन्वरिक असंतोष इसलिये भी है कि जिन 
उम्मीदवारों को टिकट दी है उनकी मूची केन्द्र द्वारा थोषी हुई लगती है। 
उदाहरण के लिये मदन क्षेत्री जो अब तयः एस० पी० थे, उन्होंने 24 घंटे के 
अन्दर अपने पद से स्तीफा देकर अपने चुनाव अभियान में लग गये। काग्र रा 
दल के सभी प्रमुय कार्यकर्ताओं फो आश्चर्य हुआ जब मदन दोभी का मम 
विधान सभा की सीट के लिए सूची में देया गया। मदन क्षेत्री के 
पिलाफ मुख्यमंत्री रहे नर बहादुर भंडारी की पत्नी श्रीमती दिल कुमारी 
भंडारी हैं। इसी क्षेत्र से एक विद्रोही कांग्रेस कार्यकर्ता बालथन्दर सारदा भी 
निर्देलीय खड़े हुए हैं जो एक यतरा पैदा कार सकते हैं। 
श्रौद्योगिफ कम्पतियों फा सिविकम से विदा 

सिक्किम में ज्यों ही आवकारी कानून लागू होना शुरू हुआ, उसके 
आठ महिने वाद ही औद्योगिक कम्पनियों के गैर कानूनी गतिविधियों का 
भंडाफोड़ सामने दिखाई देने लगा | न केवल दे कल-कारयाने बंद होने लगे 
जिनके प्रारम्भ होने के साथ ही अनाप-शनाप लाभ अजित कर रहे थे अपितु 
वे भी अपने कारखामे बंद करते हुए पाये गये जो वर्षों से गंगटोऋ में गलत 
तरीके से धनाढुय हो गये थे । सिविदरम मे तीन प्रमुख स्थान है जहाँ औद्योगिक 
कारखाने स्थित थे, वह हैं-सिमतांग, रागयों तथा गैगटोक । टैक्स लाभ के 
बिना, सिविकम औद्योगिक व्यापारियों के लिये स्त्र्ग नही है । 

फरवरी, 983 तक सिक्किम में उत कम्पनियों की भीड़ सी लग गई 
जब तक वहाँ आबकारी त्या नमक कर अधिनियम लागू नहीं हुआ था। 
विशेष रूप से उन कम्पनियों का ताता-सा बंध गया जो अपनी कम्पनियों को 
ऊचे कर क्षेत्रों मे चला रहे थे | सिक्किम में प्ि्फ दो साल के अन्दर आठ 
सिगरेट फैक्टरियों की स्थापना हुई और उसी के साथ 2 करोड़ रुपये का 
टैबंस वचाने लगे । यह बचत 400 मिलियन सिग्ररेट के उत्पादन से होती है । 
कई शराब कारखाने भी स्थापित हो गये । इसके अतिरिक्त जिन कारखानो की 
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स्थापना हुई वे थे, रेफरीजिरेटर्स, ए्यरकंडीशनर्स, वनस्पति, गैस भरने के यंत्र, 
दूथपेस्ट, बैटरीज, स्टूपवस, दियासलाई तया फलों के रस थादि। 


ज्यों ही केद्वीय आवकारी कम श्रभावशाली होने लगा, तुरन्त ही 
सिगरेट की आठ फैक्ट्ररियों में से 7 फैवट्री मालिको वे अपनी दुकाने बरद कर 
दीं तथा जो कम्पगी वर्तमान में काम कर रही हूँ वे बेवल प्रान्तीय सरकार 
के अधीन है | उदाहरण के सिये हिन्दुस्ताव मशीन दूल्य बाच कम्पनी तथा 
इण्डिया कौसमेटिक (पौड़। फंवद्री । शराव कारयाने इसलिय भी मौदूद हैं 
क्योंकि यहू कारयाने केसर आवकारी के मधीन नही भाते । शराब पर कर का 
विषय प्रान्तीय सरकार के अधीन होता है । 
इसका परिणाम यह हुआ कि लगभग 3090 कर्मचारियों को अपनी 
नौकरियों से हाथ धोना पड़ा परन्तु सबसे ज्यादा नुकसान स्थानीय राजनेताओं 
तथा नौकरशाही को हुआ है जिनको कम्पनियों के मालिकों से गैर कानूवी लाभ 
लगातार मित्र रहा था | इस आसान लाभ से वंचित होते हुए देख राजनेताओं 
का विरोध आवकारी कर के प्रति शुरू हो गया | स्विति यहा तक पहुँच गई 
कि विरोध मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल अर्थात्‌ नरबहादुर भंडारी होमी जे. एच 
तेलियार खां के बीच शुरू हुआ । 
विशेषकर सिगरेट कर्पनियों को, केन्द्रीय आवकारी के लागू होने से 
पूर्व भत्यधिक लाभ हुआ । राष्ट्रीय तंबाकू के मार्केटिंग मैनेजर राजा स्वामी- 
नाथन का कहता था कि “प्रत्येक एक हजार सिगरेट, जो कम्पनी बनाती थी, 
पर लगभग 25 रुपये की वचत होती थी, जबकि यातायात का खर्च केवल 
8 रुपये है। इस प्रकार 27 रुपये का शुद्ध लाभ आसानी से मिल जाता था 7 
“स्वामीनाथन ने यह भी कहा कि पिछले सात महीने में हमने अनुम/न से कही 
ज्यादा लाभ कमाया और इस लाभ की ग्रति को देखते सोचने लगे थे कि 
हमारी आधिक समस्या का सिक्किम का श्रान्त आसानी से पूरा कर देगा ।” 
जो एक मात्र सिगरेट की कम्पनी सिक्किम में रह गई है वह 
भाई. टी. सी. से सम्बन्धित यद्यपि कम्पनी की ओर से इस तथ्य को नकार 
दिया गया हैं। पौड की कम्पनी भी सिक्किम में रह गई है जिसकी भावी 
योजना है कि व अपना मात पूर्वी क्षेत्रों के बाजारीं मे उपलब्ध करा सकेगी । 
इसी कम्पनी की ओर से एक बयान में कहा गया था कि हमको धूर्दी भारत 
के क्षेत्र में फैक्ट्री लगाने की आवश्यकता थी जिससे उत्पादित माल तुरन्त ही, 
कम यर्चे पर बड़े बाजारों में जा सके । इसीलिये हमने सिविकिम इस फक्ट्री 
को प्रारम्भ करने के लिये चुना जवक्षि कर माफ पहिले से ही है। भर जबकि 
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कर की ढ़ील समाप्त हो गई है फिर भी हम अपने शुद्ध लाभ सेने से वंचित 
नहीं रहेंगे बपोंकि यहां से हमारा माल आसानी से बड़े बाजारों में जा सकेगा । 
अपेक्षादतत मद्रास से । 
क्ेन्दीय भावकारी करों के हो थाने से न केवल अन्य औद्योगिक 
कृष्पनियों पर ही प्रभाव हुआ अपितु इसकी आलोचना भी राजनीतिक स्तर 
पर भी हुई । विरोधी दल के नेता एन. वी काठीवाड़ा (प्रजातन्प्र कांग्रेस के नेता) 
ने आलोचना करते हुए बहा कि प्रान्तीय सरकार की रैवेम्यू पर यलत प्रभाव 
पड़ेगा । सिविकम काग्रेंसा (क्रांतिकारी) दल के नेता आर. सी. पोदियाल ने 
मुख्यमंत्री भंडारी की आलोचना करते हुए बहा कि णव तक सिव्िकम में 
केन्द्रीय आवकारी कर सागू नही किये गये थे तब तक मुख्यमंत्री तथा कम्पनियों 
के मालिकों के वीच आधिक लाभ की साजिश रही। दूसरी ओर भंडारी ने 
राज्यपाल तैनियार खां फा पक्ष लेते हुए सार्वजनिक रूप मे आबकारी कर का 
समर्थन किया । ऐसा विश्वास किया णाता है कि मुख्यमंत्री इस प्रकार से 
राज्यपाल को खुता समर्थन एक दौहरी नोति का सूचक है | यह भी सूचना 
दूसरी ओर से आई कि राज्यपाल तैलियार षां ने सिविकम सरकार के निर्णय 
का युले रूप में जितना समर्थन दिया होगा उतना शायद भंडारी ने भी नहीं 
दिया। राज्यपाल का कहना था कि 3000 लोगों का बेरोजगार होना इतना 
महत्त्वपूर्ण नही है । (क्योकि वे मजदूर डेली वेजेज पर थे) जितना सिविकम 
सरकार फो केन्द्र की भागीदारी पर आधिक लाभ होगा । 
सच तो यह है कि जितनी भी ओद्योगिक कारखाने सिक्किम में लगे वे 
केवल कर से बचने के लिये गये थे । कई सिगरेट फंक्ट्रियाँ केवल कच्चे माल, 
यह भी थे । सिविकम कांग्रेस (ई) के जनरल संक्रेंटरी श्री सी. डो. राय ने 
स्वयं स्वीकार किया कि "मेरे दल के बहुत से नेता, कर के लागू होने से पूर्वे, 
लाइसन्स को वेच-बेच कर मनमानी तरीके से लाभ ले रहे थे ।" 
मुख्यमंत्री भंडारी ने अपने बयान में कहा “कुछ कारखाने निश्चित ही 
बंद हो गये होगे परन्तु केन्र की भागीदारी के साथ नई व्यवस्था के अन्तर्गत 
लगभग प्रान्तीय सरकार को एक करोड़ प्राप्त हो सकेगा जो दीर्घकालीन योजना 
के अन्तगंत्त अधिक लाभप्रद सिद्ध होगा । 
निष्कर्ष 
सिक्किम वा बाहरी रूप में कोई परिवर्तत दिखाई नहीं देता । सिवाय 
लोगों की भीड़ में वृद्धि के अलावा । गैंगटाक में शुन्य की स्थिति दिखाई देती 
है। जिस राजधानी पर चोगियाल शासन करता था उसने नौकरशाही के 
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बावजुद बाबू लोग चुने हुए प्रतिनिधि तथा केस्द्र के अधिकारी बर्य के अलावा 
कुछ भी नजर नही आता 
एक भौर महत्त्वपूर्ण परिवर्तत जो सामने है वह है नर वहादुर भंडारी 
का नेतृत्व जिसने सिक्किम के विलय का कड़ाई से विरोध किया था। दूसरी 
ओर काजी लेंडप दोरणी णो 2974 में पहले गुस्यगन्नी बने थे । आज चुनाव 
में दो बार हारने के पश्चात राजनीति से लगभग सम्यास् थे चुके हैं और 
आराम कर रहे हैं । 
सिविकम के अन्य सुयय नेताओं ने भी वर्तमान परिस्थिति से समझौता 
सा फर लिया है | जैसे विलय के पक्षघर नेता थी. वी. गुरंग पिगकों हात्न ही 
में !3 दिन की मुख्यमंत्री पद से हटा दिया यया था, वे भी आज राजनीति 
के दावपेच में शिधिल हुए लगते हैं। रामचंद्र पोदियाल भी उत वैताओं में 
से थे जिन्होंने विलय का पूर्ण समर्थेन किया था । आज राजनीति में अकेले रो 
लगते हैं। जहाँ तक 2 वें नवयुवक चोगियाल की बात है वे अ।गे महल में 
एकाकी जीवन व्यतीत करते हुए लगते हैं। यह शाही भवन जहाँ हंगेशा 
ह22/0 व अधिकारी बर्ग की भीड़ लगी रहती थी वह भी वीराग हो 
गया है। 
लैकिन सबसे महत्त्वपूर्ण मुद्दा अभी शेप है कि कुछ लोगों ये सिविकम 
के विलय को अभी तक स्वीकार नही किया है । नर बहादुर को दूस्तरी बार 
चुनाव में शानदार विजय तथा मुख्यमंत्री पद पर आ। जाने से यह सिद्ध सा 
होता जा रहा है कि विलय के विरोध का समृह सिक्किम भें बढ रहा है । नर 
बहादुर की पार्टी सिक्किम सम्राम परिषद ने विधान सभा की 30 सीटो में से 
30 सीट जीती है जिससे हवाला मिलता है कि तर बहादुर भंडारी वा नेतृत्व 
विलय के विरोधी लोगों को एक वार फिर से इकटूठा करेगा तथा नई देहली 
के लिये सरदर्द बन सकता है । 
मोकरशाही का वह तपका जो भूरिया है वें, मुख्यमन्त्री भंडारी के रख व 
नीतियों को समझते हुए महसूस करने लगे हैं कि वह दिन दुर नहीं जब नेपाली 
लोग उनकों अधिक व राजनीतिक क्षेत्र से उपेक्षित कर देंगे और वे सभी 
सुविधाओं से वंचित कर दिये जायेंगे। सिविकम ग्रान्त की जनसंख्या भी तीव्र 
गति से बढती जा रही है । 2977 में सिक्किम की जनयंदया 7.62 लाख, थो 
और 2987 में बढ़कर 3.6 साख हो गई । स्थानोय समाचार-पत्र के संपादक 
में अधिकृत सूचना के आधार पर यह फहा है कि 2979 ओर 7984 के ब्लोच 
में नेपालियों की संडया में 46 प्रतिशत को बृद्धि हुई है, जवाकि घूटिप्म लैप्चा 
में 2266 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । 
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सिद्धिम का सामाजिक तत्व एक चीज से और भी पिग्न व नाराज है। 
स्वानीय व मूल निवासी मंदानी लोग वियेषय्वर मारवादियों से अधिश माराज 
हैं जिन्होंने व्यापारिक सोन्र में एक छप्त अधिकार कर रपा है। मारवाड्यों का 
व्यापार कल्तरुत्ता, फायपुर वे लयवऊ तक एंला हुआ है जिसके कारण घधिविकिस 
के सोग अपनी मेहनत का उचित फल प्राप्त करते में बचित रहे हैं । 

परन्तु ठीक प्रसके विपरीत एकमाप्त सेदानी विधायक बालचन््र सरदा, 
पो गैयटोफ से चुनफर आाया है। उसका गहुना है कि व्यापारों लोग किसी 
प्रकार से स्थानीय कृपयों फो शोषण नही कर रहे है । उसका यह दृढ़ मत है 
फि मारबाड़ियों का शक छोटा-्सा टुकड़ा णो 70 वर्ष पहले यहाँ आकर बशा, 
उध्ने द्वी बाजार में अपनी धाक प्मा रको है शिसक्रो सरकार आसाती से 
एक धिछार को समाप्त कर सकती है । इसमें समी सेंदानी लोग तथा मारवादी 
शामित नह्ठी है । सिविकम दे पश्यिमी शिते के कररक्टर टी. एन. बरफुधा 
या यह सानना है एि थोड़े से ही मारवाडी व्यापारियों ने वणार पर अधिकार 
कर रखा है अत 982 से सरकार ने ऐसे उपाय अवश्य डिये हैं जिससे 
आधिषत्य में कमी आये। दस दिशा में सरकर निरन्तर प्रयास कर रही है 


लेकिन यों में चपा आ रहा क्रम धीरे-धीरे ही कम होगा । जाए 
नबीखग 5 के 
से 5०५ ४५ ६४ " 


संदर्भ, सुची 
. दा इण्दियन नेशन (प८मा)%+ 
2. सिविकम एक्सप्रेस (ग्रेगटॉक! 
3. हिमालयन प्रोब्सरवर (कलिपोग) 
4. शिविकरग टाइम्स (गेंगटाँफ) 
5. दा नेशन (मैंगटॉक) 
6. दो दुथ (सराप्ताहिऋ-गैगरढाँक) 


नज्जी ी स्‍ क्‍न  सतन्‍न-सासनननतनतनतत +ततत 
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भूटान-अन्तर्राष्टीय मंचों से 

भारत-घीन युद्ध के ब'द रे भूटान नरेश तथा अन्य राहयोगियों कौ 
एक तथ्य अवश्य आश्वस्त कर गया हि अन्चर्राष्ट्रीय जगत में एकागी नीधि 
व अन्य राष्ट्रों से अलग-घदाग रहने झा इरादा यथार्थ से दुर हटकर है। 
स्वयं को बाहरी वातावरण में सम्पर्क को शुरू करता एक मावश्यक बुराई है 
जियो अधिक दिन तबर टाजा नहीं छा सदा्ता 4 7958 में पं. वेहुरू की 
भूटान यात्रा तथा उनसे वातलाप करने के पश्चान्त यह बात अवश्य समझ 
आई कि यदि अपने राष्ट्र को जीवन तथा प्रगति प्रदात फ़रना है तो बाहरी 
राष्ट्रों मे सम्प्रकं बढावा आवश्यक है | अपने राष्ट्र की सदियों पुराती संस्कृति 
वे परम्पराओं के तट होगे के भग से अपने देश की इतने वर्षों अलग-धलग 
रखने में अधिक समप्तदारी नहीं है-यद वात प्रशात्तकीं के पुरी तरह से गले 
से उतर गई थी । सकट या सुशिएल यही थी डि बह शैली या पद्धति किस 
प्रफार की हो जिससे दोनों हो इच्छाणों की पूर्ति हो। इस प्रकार भ्रूटान की 
राजतंत्रीय व्यवस्था के अन्तर्गत राष्ट्रीय द्वितों की प्रूत्ति के लिए प्रयात्त के दौर 
प्रारम्भ हुए । 96 में देश के आथिड विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं 
का प्रारम्भ हुआ । भूटान-को रंबों योजतां का भी संदस्प बना तथा 4966 में 
तत्फातीन प्रधानमंत्री से संयुक्त राष्ट्रसंध के! रादस्य बनने के लिये आग्रह किया 
और अस्त में !97] में भूठात पहुंची बार एक अस्तर्राष्ट्रीय संस्था का सदस्य 
बना जिसका सभी देशों ने स्वागत किया । इस प्रकार भूटाव को अन्तर्राष्ट्रीय 
मंच पर स्वयं की भूमिका अदा करने का एक अच्छा अवसर मिला । भूमिका 
अदा करने का नया उत्साह तथा हर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर कुछ कहना एक 
स्वाभाविक लक्षण होता है और भूटान कोई अपवाद नहीं है। परन्तु हर 
कदम पर फूक-फूक कर चलने की पद्धति भूटान की बाह्य नीति में प्रतिपल 
झलक देती रही | 


भदान संपुक्त राष्ट्र संघ में 
28 प्वित.,!972 को सुक्त राष्ट्र संघ के 27वें अधिवेशन में भूटान 


के प्रतिनिधि मे पहली बार अपने भाषण में 'तवाव थे थिल्य' का स्वागत किया 
और आगे कहा कि, “विश्व को दो महाशवितयों के प्ररस्परिक सुझ-बूस तथा 
सकारात्मक दृष्टिकोश से यह पूर्णेहपेण उम्मीद बनी है कि विश्व में वास्तविक 
शान्ति अवश्य स्थापित हो सकेगी ।” इसी ब्रकार उत्तरी व दक्षिणी कोरिया 
के सम्बन्ध में अपने विचार प्रस्तुत करते समय भूठान के अतिविधि ने कहा 
कि, “उत्तरी व दक्षिणी कोरिया के बीच वार्ता का प्रारम्भ होना एक महत्व- 
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पूर्ण घटक है और वार्ता के माध्यम से तनावों में कमी आयेगी और समस्या के 
समाधान होने की संभावना वढ गई है ।” भूटान के प्रतिनिधि मे उपनिवेशवाद 
तथा रंग-भेद की नीति को प्रारम्भ से ही संयुक्त राष्ट्र संघ में आलोचना की 
है । संयुवत राष्ट्र संघ की साधारण सभा में अक्दूबर, 973 को भूटान के 
प्रतिनिधि ने कहा, “एक महत्वपूर्ण समस्या जो मेरे देश के लिए चिन्ता का 
विपय है तथा विश्व शान्ति के लिए खतरा है, वह दक्षिणी अफ्रोका की सम- 
स्या है जहां मुद्ठीभर गोरे लोग बहुसंब्यक काली चमडी की जनता पर 
अन्याय व अत्याचार की नीति वर्षों से अपनाये हुए हैं। न/|मविया की जनता 
को मूलभूत अधिकारों से वंचित रखना सारासर अन्याय है। दक्षिण रोडेसिया 
में अल्पसख्यक लोग बहुसंख्यक जनता पर शवित के बल पर शासन कर रहे 
है । यहू सेद का ही विपय है कि गेर कानूनी सत्ता रोडेशिया में शासन कर 
रही है | भूटान के प्रतिनिधि ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, “हमारा 
विश्वास है कि समस्त देश जो शान्ति, प्रेम की भावना पर विश्वार करते 
हैं तथा स्वतन्चता, समानता व मानवीय गरिमा के सिद्धास्तो के समर्थक 
रप्ट्र रोडेशिया में हो रहे अन्याय पर कोई न कोई प्रतिबन्ध लगाने की 
पुष्टि करेंगे । पुतं॑गाली सरकार की दमन नीति शान्ति व सुरक्षा के लिए एक 
खतरा है । उत्तका उपचार व विकल्प ढूंढना अति आवश्यक है। भूटान स्व" 
तब्तता के लिए संघर्ष का समर्यन करता है । भूटान ने अपने प्रतिनिधियों के 
माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्षित दक्षिण अफ्रीका के विभिन्‍न क्षेत्रों 
में हो रहे अन्याय व अत्याचार के बारे मे व्यक्त किये हैं। उक्त समस्याओं के 
समाधान के लिए एक समग्र अन्तर्राष्ट्रीय प्रधास की आवश्यकता होगी और 
वे प्रयास सयुक्त राष्ट्र सं के मंच से ही सम्भव है। भुटान उन देशो के साथ 
है जो यह चाहते हैं कि दक्षिण मफ्रोका में हो रहे रंग-भेद व शोपण की 
नीति को न केवल वैचारिक स्वर पर ही आलोचना हो बल्कि एक प्रभाव" 
शाली तथा व्यावहारिक हल दू ढ निकालने में सक्षम हैं ॥ 8 अवदूबर, 976 
की साधारण समा के अधिवेशन में भुठान के प्रतिनिधि ने दक्षिण अफ्रीका की 
समस्या के बारे में चिन्ता को दुहराया और कहा, “संयुक्त राष्ट्रसंघ की 
समस्त ताकत एक ऐपे हल निकालने में लगा दें जिससे कोई देश उन बुराइयों 
से पीड़ित न हो जो इस समय व्याप्त हैं । अपने विचारों को आगे बढ़ाते हुए 
कहा, “यदि दक्षिण अफ़ीक। में शक्ति तथा स्थायित्वत्ता कायम करना है तो 
यह आवश्यक होगा कि वहाँ हो रहे अन्याय, अत्याचार तथा शोपण को एक- 
दम समाप्त करना होगा ! इराके साथ एक नये समाज, मूल्य तथा प्रशासन का 
जन्म होगा जहां समानता, स्वतन्त्रता तथा राजनैतिक संतुलन होगा । 
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हे 30 पे 4982 को 37वें अधिरेशय में बीते हुए भूद्यन के प्रति- 
लिधि मे फिलिस्तीन को सकस्पा के बारे मे ब। ये विचार व्यक्त किये 4 भूटान 
के प्रतिनिधि ने कहा, संध्य पूर्व मे सभी को एकमात्र प्रयास में जुट जाना 
चाहिए कि किस प्रकार सर्वशौभिक स्वतस्त फिनो तीन के देश की स्थापना 
हो | अरब में हुए सम्मेलन की प्रयर्ति काफी सवोपजवक है। अपने विचारों में 
यह बाल भी कही कि सभी को ऐसा हल विड्ालना चाहिए जिसमें ?. 0.. 0. 
के दर्ज की सभी की ओभोर से मान्यता मित्रे और साथ में समझौते का हल 
विकालने को प्रक्रिया में ?, [.. 0. पूरी तरह सहयोगी हो । भूटान के प्रति- 
निधि ने इजराइल के सम्बन्ध में दोचते हुए कहा-कि इजराइल को उते सभी 
भूमि पढ़ से हट जाता चाहिए णो उनके कब्जे में है। 
संयुक्त राष्ट्र सप की साधारण सभा के 38वें अधिवेशन में भूटानी 
प्रतिनिधि ने निरस्तोकरण के सम्बन्ध में अपने विचार प्रस्तुत किये । 30्वाँ 
अधिवेशन 20 अवदूबर, 983 फो प्रारम्भ हुआ ) प्रतिनिधि ने कहा, /संशुक्त 
राष्ट्र सब के मिरस्ती ऋरण से सवधित उठाये गे कदर्मो को कुछ देशों से 
खुले हप में अवहेलना की । हथियारों की होड़ जिम यति से बढी है और 
राष्ट्रीय बजटो की समीक्षा के बाद इस तथ्य की पुष्टि होती है कि सुरक्षा 
की दृष्टि से सभी देश भगभीत हैं और अस्व-शस्त्रो का पारस्परिक आयात 
उिर्मात या निर्माण का दौर बढ़े जोरो से शुरू हो गया है! इस प्रकार की 
होड़ किसी भी देश के लिए हिंतऋरी नही है ) 
भूदान के श्रतितिधि ने निरस्तीकरण पर बोलते हुए अपना विश्वाश्त 
प्रकट किया कि विरस्त्ीकरण से हो समस्त विकासशील देशों का विकास 
सम्भव है । निरस्भीकरण का शुभ आरम्भ बड़ी शक्तियों से होता चाहिए 
जिससे वे अन्य देशों के समक्ष एक उदाहरण अ्रस्तुत कर सब । बारार 
आणबिक हथियारों को कम करने की दुहाई दी जाती रही है परन्तु उसका 
व्यावहारिक पक्ष ठीक विपरीत सामने आता रहा है। एक से एक बढ़कर 
अष्टकारी हथियारों का निर्माण हो रहा है तथा अपने भिन्न राष्ट्रों तक 
पहुँचाने की प्रक्रिया तिरन्‍्तर जारी है । यह तभी सम्भव हो सकता है जब 
भहार्घाक्तियों उक्त लिदान्त पर ईमालदारी से अमल कर सके ६ 
भूदान ने एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया जो नाभविया के 
लोगों के समर्थद में बुलाया यया था। यह सम्मेलन 25 अप्रेल, 4983 से 
29 अप्रेत, [983 तक चला । इस सम्मेलन में समभग 36 स्रदस्थी ने 
भाग लिया जिसमें भूटान एक था । भूटान से उन सदस्यों के साथ दक्षिण 
अफ्रीका की कठोर आलोचना को जिसने नामविया प्र गररकासुनों तरीके से 
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अधिकार कर रखा है। नामविया की सीमा से लगे अंगोला मोजांबिक, 
जिम्बावे तया अन्य प्रान्तों मे दक्षिण अफ्रीका की आक्रामक नीति की भी कड़ी 
आलोचना की गई। भूटान के प्रतिनिधि दाशों दोरजी ने अन्तर्राष्ट्रीय सम्मे- 
लन में बोलते हुए कहा, “भूटान एक गुटनिरपेक्ष तथा शान्तिप्रिय देश है 
जिसने हर अन्तर्राष्ट्रीय जटिल समस्या के हल के लिए शान्ति के ही माय का 
समर्थन किया है। नामबिया की समस्या भी एक ऐसी समस्या है जिसका 
हल शान्ति के ही मार्य से होगा। दाशो दोरजी ने अपने भाषण में कहा कि 
नामबिया की समस्या तथा उस क्षेत्र में अन्य समस्याओं ने ऐसा विकेट रूप 
धारण कर लिया है जो अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा के लिए खतरा बनता 
जा रहा है । ऐसी गम्भीर समस्या निःसंदेह संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्यान 
आकर्षित करती है तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्था से यह अपेक्षा करती है कि उक्त 
समस्याओं का समाधान शीघ्र होता चाहिए । 


6 दिसम्बर, 982 को संयुक्त राष्ट्र सध के 37वें अधिवेशन में 
बोलते हुए भूटान के प्रतिनिधि दाशो ओम प्रधान ने मध्य पूर्वी समस्या की 
ओर संकेत किया और कहा कि मध्यपूर्वी समस्या भी अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व 
सुरक्षा के लिए खतरा वनत्ती जा रही है। दाशो ओम प्रधान ने इजराइल के 
सैनिक आक्रामक प्रवृत्ति की आलोचना की और कहा कि ईराक पर ध्वंसा- 
त्मक आक्रमण एक शर्मनाक बात है । 


भूटान के प्रतिनिधि ने ईर/न-ईराक के बीच कभी समाप्त ने होने 
वाले युद्ध की आलोचना की तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारी वर्ग से अपील 
की कि दोनो देशो के बीच युद्ध का समाधान निकट भविष्य में मतिकलना 
चाहिये । 
फिलिस्तीन की समस्या पर बोलते हुए भूटान के प्रतिनिधि ने कहा 
कि अस्तर्राप्ट्रीय संस्था ते मध्य पूर्व में फिलिस्तीन की गभीर समस्या को 
महत्वपूर्ण स्थान दिया है । इस समस्या के समाधान में फिलीस्तीन लोगों को 
अपने राष्ट्र की सावंभौभिकता की अखण्डता के लिए उचित अधिकार मिलने 
चाहिए । भूटान ने यह आशा व्यक्त की ?...0. को भविष्य में वेध अधिकार 
प्राप्त होगे तथा फिलिस्तीन की समस्या समाप्त हो जाएगी । 
भूटान के प्रतिनिधि ने बेसत में फिलीस्तीन शरणाथियों की निर्मम 
हत्याओ की कड़ी आलोचना की और कहा कि जो लोग ऐसे जघन्य कार्य के 
लिए जिम्मेदार हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो । 
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भ्रूटान तथा गुटनिरपेक्ष सम्मेलय में जो अलजीरिया में हुआ पा 

4973 मे हुए गुटनिरपेश (। दस सम्मेलन में भूटान के स्थायी 
भूटान नरेश शामिल नहीं हो पाये थे किया जिन्‍्दोंने अपने भाषण में यह स्पष्ट 
सदस्य सासये पन्‍जोर ने अतिविधित्व। शामित होना भूटान के आधुनिस इति- 
किया कि “भूटान का गुटनिरपेक्ष मे इससे भूटान की जनता की झाशाओं की 
हाभ में महत्वपूर्ण स्थान रयता है फ्रै साथ कदम से कदम साथ चलने की 
पूर्ति हुई है तथा विकासशील देशों 


क्षमता भी बढ़े गी।"” बह जिगगे 
हे ढयो। “व कोलम्बीं में हुआ जिसमें पहली वार 


976 में गरुटनिरपेक्ष गम 7 शहमिल हुए । भूदान नरेश ने अपने 
भूटान के राजा जिग्मे ग्रिषे वांय्इधाओं पर प्रदाश दाला। जिन मुद्दों पर 
भाषण में समस्त अन्तर्राष्ट्रीय | ॥, वे इस प्रकार हैं- 
भूदान नरेश ने अपने मत व्यक्त विनिरन्तर प्रयास से एक बात जो सभव होती 
“गुटनिरपेक्ष आरदोलत के भिन्‍्त अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं से उत्पर्त 
हुई दियाई देती है वह ०हू कि वि|इसी सस्‍्या को दिया जाता है। शारि 
तनावों को कम करने का श्रेय#लतों णा रही है । विभिन्‍न देंगों मे चल 
शक्तियों को धीरे-धीरे रफलवा हनिर्णयात्मक सफलता मिली है। विदेशी 
रहे राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलमों को (रहे सधपे को जहा-तहा सफ़तता प्रिली है 
शक्तियों के वर्चस्व के विरुद्ध चल” महत्वपूर्ण धम्मेलन विशेष रुप से सथुक्त 
और मिलने की भाशा रखते है। ॥प अधिवेशन का होना ग्रुट निरपेक्ष अखो- 
राष्ट्रसंघ का छठा या सातवा रे क्यींकि उक्त अधिवेशन मस्या के आग्रह 
लग की ही सफलता मादी जायर्ग/क्ष आन्दोलन धीरे-धीरे विश्व पढल पर 
से ही बुलाया गया था । गुम ॥ ऐसी विपरीत स्थिति में जब प्रगतिशील 
एक शक्ति के रुप में उभर रहा हैंपुले आम चुतौती दे रही है । ग्रृद निरपेक्ष 
शक्तियाँ शान्ति तथा सुरक्षा को सर्जरी है।* 
देशों में एकत्ता का होना और भी राइल सघ्प में बोलते हुए कहा कि पश्चिमी 
भूटान मरेश ने अरब-इजय्म नहीं हो सकती जब तक इजराइल अपनी 
एशिया क्षेत्र में शान्त्रि सुरक्षा कार प्रीछ्चे नही हटायेगा थो उसमे 967 में 
सेना को अरब देशो की सीमा से 
अपने अधिकार में कर ली थी । हुए भुटात नरेश ने कहा कि विश्व में अस्त्र- 
निरस्त्रीकरण पर बोलते ' पंदा किया है। चारो और सदेह तथा 
शास्त्रों की होड़ ने अशान्ति कोमी के कारण हुआ है । निरस्त्रीकरण पर बल्ल 
अविश्वास का भाव सुरक्षा की के विश्व में ।नरस्त्रीकरण का एक आन्दोलम 
देते हुए भूटान नरेश ये कहा कि 
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होवा चाहिए जिससे घान्ति-सुरक्षा का भाव जागृत हो तथा तीसरो दुनियां 
के देश विकास की ओर उन्मुय हों । 

.. _983 मार्च को दिल्लों में हुए मुट निरपेदा शिखर सम्मेलन में भूटान 
नरेश न कैवच्र शामिल हुए अपितु उन्होने अपने भाषण के माध्यम से सशक्त 
व तटस्थ विचार प्रस्तुत किये, उन्होंने अपने भाषण में कहा- 

“आज विश्व विधटनकारी शक्तियों के कारण टूटा व बिखरा हुआ 
दिखाई देता है। लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय यथार्थ से हम मुख नहीं मोड़ सकते । 
हम ईमानदारी व निष्ठा से विगड़ी हुई स्थिति में सुधार ला सकते हैं। यह 
हमारा अटूट विश्वास है कि सच्चे रूप में माधुय तथा स्थामित्व का बातावरण 
तभी पँदा होगा जब हर देश की स्वतन्ध नीति का मुध्य आध.र सहअध्तित्व 
की भ।वना हो। गुट निरपेक्ष आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य दासता, निर्भरता, 
हस्तक्षेप आदि बुराइयों की समाप्ति | उक्त आन्दोलन ञन सभी दबावों, च-हे 
आधिक हो या राजनीतिक या सांस्कृतिक, का विरोध करना है। सभी देशी 
में स्वतन्भता, समानता तथा बंधुत्त की भावना को णगाता है। भर न्दोलन 
की सफलता चार मुख्य उद्देश्यों फी पूर्ति करने में समझी जायगी । वे चार 
मुख्य सिद्धान्त हैं--पहला, हस्तक्षेप न करने का प्िद्धान्त, दूसरा, अन्तर्राष्ट्रीय 
आधिक सहयोग का विकास जिसका मूल आधार होगा समानता। तीसरा 
समस्त गुट निरपेक्ष देशों की अखण्डता तथा स्वतस्थता के प्रति आदर और 
अन्तिम उद्देश्य स्वयं को निर्भव करने की स्वतत्थता जो देश बाहरी देंश से 
शामित हैं । 
भूटान ने 'मनीला घोषणा! का स्वागत किया जिसमें विवादों को 
शान्तिपूवंक समाधान करने का प्रावधान था | अ.न्दोलन का मुख्य उद्देश्य था 
शान्ति को स्थापित करता और सुरक्षा की भावना में वृद्धि करना। 'मनीला 
घोषणा! की विशेष बात यही थी कि यह उद्दे श्यों में अमल करने की क्षमता 
को बढ़ाने वाली थी । 
अत. 980 से पूर्व तक भूटान की विदेश नीति में जो वर्षों से जड़ता 
जा गई उसमें परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देने लगे। अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर 
अधिकांश चुप रहने वॉला भूटान अब उन्हीं समस्त मंचों से खुले विचार प्रस्तुत 
करने की क्षमता बढ़ा चुका है । कभी भारतीय प्रेस से इस प्रकार की टिप्पणियों 
के समाचार आने लगे कि भूटान पर भारत का प्रभाव घट रहा है या भूटान 
का दृष्टिकोण भारत के प्रति उदासीन हो रहा है। परन्तु छोदे राष्ट्र की 
विवशताएँ कुछ ऐसी विचित्न प्रकार की होती हैं जिनको कहने में हास्यास्प्रद 
तथा स्वयं में सीमित रखने में संदेह तथा रहस्य लगते हैं। केवल भूटान के 
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प्रशासक ही अपनी पीड़ा को समझ सकते हैं और उस पौड़ा से मुक्त होते के 
प्रयास में विकत्पों की घोजवीन फरते रहते हैं। भूटाव की विदेशनीति में 
परिवर्तत करना उसकी ठेठ विवशता के अलावा और बुछ नहीं । पर्येकः 
विकासशील देश की इसी प्रकार की मजयूरियाँ हैं लेकित उन सभी को 
आवश्यक बुराइयों को स्वीकार करना पड़ता है। उदाहरण के लिये, वगन्नादेश 
ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता तथा अयंडता को सुरक्षित रखने के उद्दे श्य से बहुराष्ट्रीय 
नियोजनों पर अपने देश में प्रतिवन्‍्ध लगा दिया था । परन्तु यथार्थ के निकट 
आते ही यह अहसास किया कि देश के विकास के लिये (५८ का प्रदेश 
अनिवार्य बुराई है। इसी प्रकार भूटान की निजी इच्छः तो अन्य राष्ट्रों से 
अलग-धलग रहने की थी जिसको शत्ताब्दियों से निर्वाह करने का प्रयास भी किया 
लेकिन अन्त में अन्य राष्ट्रो की तरह बही मार्ग अपनाना पड़ा जिससे छुटकारा 
नहीं था। मध्ययुग के काल में रहने की किसी भी राप्ट्र की इच्छा 
नही है । 
इसी सासान्‍्य स्वरूप को ग्रहण करने बी इच्छा ने भूटान की अन्त 
ष्ट्रीय भार्काक्षाओं में वृद्धि की जिसने आग्रे चलकर उसी व्यवहार को साकार 
रूप प्रस्तुत किया जैसा अन्य राष्ट्रों ने अब तक किया था। अन्तर्राष्ट्रीय सबंध का 
सामान्य तथा स्थूल सिद्धान्त यही है कि प्रत्येक राष्ट्र के व्यवहार उसके 
राष्ट्रीय हितों के इदें-गिदे नाचते हैं। जब भूटान को “राष्ट्रीय हित्तो” का 
धीरे-धीरे ज्ञान हुआ तो उसके ठीक अनुरुष उसकी अभिव्यक्तियाँ भी स्पष्ट 
सामने आई' जिम पर अ रचर्य करना या चोकन्ने होना उसी के प्रति अन्याय 
करना है । कुछ एक सुद्दो पर भूटान ने अन्यरॉप्ट्रीय मचो पर भारत का विरोध 
किया या उसके विरुद्ध अपनी राय प्रस्तुत की । जैसे कंयूचिया, अफगानिस्तान, 
तथा आधविक शक्ति के मुई -ऐसे ग्रम्भीर प्रश्व थे जिन पर भूटान ने भारत 
के विरोध में अपनी राय सामते रखी। यदि हग भारतीय दृष्टिकोण 
तथा राष्ट्रवाद था राष्ट्रीय हित्ों को. एक ओर हटाकर दक्षिण एशिया के 
सबसे छोटे राष्ट्र की मजबूरियों पर ध्यान दें तथा सहानुगूति रखें तो भूटान के 
प्रति अधिक उचित राय का निर्माण कर सकेंगे । जनतापर्टी के शासन में जब 
भारतीय जनतापार्दी के नेता श्री अटलब्िहारी वाजपेयी विदेशमन्धी बने तभी 
उन्हें यथार्थ के दर्शन हुए तथा भारतीय विदेशनीति के निर्माता प॑. जवाहरलाल 
नेहरू की विदेशनीति मे दुरदर्शिता का अह्साश्न हुआ । उससे पूर्व वे विरोधी 
नेता के रूप में संसद में अनेकों बार भारतीय विदेशनीधि की आलोयना कर 
चुके थे । कहने का अर्थ यही है कि हर राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के बहु- 
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आयामी दवावों के अनुरूप अपने व्यवहार को ढालने का प्रयास करता है भर 
उस प्रक्रिया में अपने विचार-मत तथा निर्णयों को दै करता है। भूटान आज, 
यू. एव. ओ, एन. ए. एम तथा सार्क का सक्तिय सदस्य है । अन्तर्राष्ट्रीय घटना- 
चक्रो को समझकर तथा राष्ट्रीय हितो को दृष्टि मे रखकर अपनी स्वृतत्त्र राय 
बनाता है और अन्तर्राष्ट्रीय मचों पर उसी के अनुरूप व्यवहार देने का प्रयास 
करता है। सा का सक्रिय सदस्य हो जाने के बाद अपने ही देश में दो 
तीन वार अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की भेजबानी भी को है । पहली बार तो 
तमिल समस्या के समाधान के प्रयास में तथा दूसरी बार साके का सम्मेलन । 
कहने का अथ्थ है कि भूटान में आधुनिकीकरण तथा आधिक विवास की प्रकिया 
उस रतर पर पहुंच गई है जिसको देखकर भूटान को पिछडे हुए देश की संज्ञा 
देना अब उसका अपमान करना होगा | भारत की आर्थिक सहायता शतत- 
प्रतिशत से घटकर 87% रह गई है। पहले यू एन. ओ. से आर्थिक सहायता 
भात्र 3 प्रतिशत थी लेकिन अब बढकर 8% हो गई है। यद्यपि इन सभी 
का विश्लेषण 'भूटान आधिक विकास की ओर' के शीर्षक में हो चुका है। 
यहाँ कहने का तात्पयं यही है कि भूटान दक्षिण एशिया क्षेत्र मे तथा अस्त- 
राष्ट्रीय मंचों से अपनी अन्तर्राष्ट्रीय आकांक्षाओं तथा राष्ट्रीय अस्तित्व फो 
ऊपर लाने में सतत प्रयत्वशील है। 


यद्यपि भूटान नरेश तथा उध्षके सहयोगी प्रशासकों को अन्तर्राप्ट्रीय 
भूमिका को निभाने में एक दृष्टि से संतोप है लेकिन दूसरी और अपने ही धर 
की स्थिति को देखकर चिन्ता भी होने लगी है । हर राष्ट्र आधुनिकीकरण तथा 
आधिक विकास की इच्छा पूत्ति में एक महत्त्वपूर्ण चीज को उत्तरोत्तर खोने 
जगता है जो उसकी मूल निधि कभी थी । वह मुल निधि उसकी संस्कृति तथा 
आापन परम्पराएँ हैं जिन पर शज्नेः शनेः प्रहार होते देखकर चिन्ता होती है। 
यदि भूटान से मात्र प्रकाशित साप्ताहिकी बुलेटिन की ओर दृष्टिपात करें तो 
हर प्रति में यह पढ़ने को मिलेगा कि “भूटान की संस्कृति की सुरक्षा” को 
प्राथमिकता दी जायगी । उक्त बुलेटिन मे यही शिकायत पढ़ने को मिलेगी कि 
दिश की संस्कृति खतरे में है।” उसमे यह भी पढ़ने को मिलेगा कि “भूटान के 
युवा वर्ग की देश के बौद्ध धर्म के प्रति उदासीबता बढ़ रही है! या यह भी 
ज्ञान होगा कि 'देश मे मठों के धामिक नेताओ का सार्वजनिक रूप से अपमान 
करना देश की संस्कृति का अपमान करना है! । दूसरे शब्दों में यह कहवा 
पूर्माप्त होगा कि भूटान यदि आधुनिकीरण तथा आधिक विकास की ओर बढ़ता 
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है तो उससे संलग्न उत्पन्न हुई बुराइयों को भी झेलना होगा जिनका होना 
अपरिहाये है। सुखवाद तथा भोगवाद के समाज का सूजन तथा उससे लिपटी 
हुई बुराइयाँ साथ-साथ चलती हैं। भारत भी इन्ही बुराइयों का शिकार हो 
चुका है-उससे बचना मुश्किल है । इसीलिये महात्मागाँधी ने 947 में ही 
कहा था कि “औद्योगीकरण की व्यवस्था को लाना कोई बुरी वात नहीं है 
लेकिन स्वदेशी कुटीर उद्योगों की कीमत पर लाया जायेगा तो उस भारत को 
पहिचानना मुश्किल हो जायगा जिसके लिये यह देश पश्चिमी देशों में जाना 
जाता रहा है” । यह बात सही है कि राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण तभी होता 
है जिस देश के नागरिक भोगवाद यथा सुखबाद की ओर न्यूनतम उन्मुख 
होते हैं। 

यह जानकर आश्चर्य होगा कि भूटान में आथिक विकास की 
प्रक्रिया प्रारम्भ होने से मठो के युवा घामिक नेता आधुनिकीकरण की चमक- 
दमक को देखकर गृहस्थ जीवन को बिताने के लिये लौट रहे हैं जिससे 
'सुखबाद' की स्थिति से वंचित न रह जायें। (0 
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भूटान में नेपालियों की समस्या 


अल्पसंख्यकों की समस्या न केवल दक्षिण एंशिया में ही सीमित है 
अपितु यह एक अत्तर्राष्ट्रीय समस्या बन गयी है । अन्तर केवल इतना है कि 
उच्च स्तर के विकसित देशो में राजनीतिक व्यवस्था की स्वरूप शालीन होने 
के कारण उक्त समस्याओं को सार्वजनिक रूप से अधिक नहीं उछाला जाता 
जवकि ठीक इसके विपरीत विकासशील देशों में अल्पसब्यकों की समस्या 
उनके राजनीतिक व्यवस्था के लिए निरन्तर चुनौती सी बन गयी है। दक्षिण 
एशिया के देश तो इस समस्या से नि'सन्देह अधिक पीड़ित हैं। चाहे वह 
श्रीलंका हो या बांग्लादेश, चाहे प/किस्तान हो या नेप/ल-भूटान, समस्त क्षेत्रों में 
यह समस्या अधिक गहरी होती जा रही है । जिनके कारण भारत पर अधिक 
दयाव पड़ता है । साथ में समस्या के समाधान में भारत की भूमिका निर्णायक 
एवं महत्वपूर्ण होती है । 

इसी सन्दर्भ में भूटान की अल्पसंख्यकों की समस्या से परेशान है 
चू'कि भूटान वर्षों तक ऐसा पर्वतीय राज्य रहा है जिसको बाहरी परिवतंन- 
शील वातावरण से अलग-थयलग रखा गया। इसलिए भूटान की आन्तरिक 
समस्याओं के बारे में अधिकांशत: लोग अनभिज्ञ हैं। 96] के बाद से ही 
भूटान ने अपनी विदेश नीति में धीरे-धीरे परिवर्तत करना प्रारम्भ किया 
जितके फलस्वरूप उसकी आन्तरिक समस्याओं से सम्बन्धित सूचनाएँ अब 
मालूम होने लगी हैं। भूटान में अल्पसंख्यकों की समस्या अपना भयंकर रूप 
धारण करती जा रही है । 

भूटान के निवासी 

भूटान दक्षिण एशिया का एक छोटा सा पर्वृतीय राज्य है। जिसका 
क्षेत्रकल 8,000 वर्गंमील तथा जनसंख्या 3-4 लाख के आस-पास है । 
यह माना जाता है कि भूदानी जनता का विशाल बहुमत भारतीय मंगोल 
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जाति से निमित है तथापि दक्षिण भाग में नेप्रातियों (नेपाल भूल के लोग) 
का अधिपत्य है। जिन स्थानों पर नेपाली बसे हुए हैं, वह है--विंराग तथा 
सामची । नेपाली मूत्र के निवासी श्रारम्भ से भूटान के राजतन्त्र के लिए 
चुनौती बने हुए हैं विसके कारण उनको वहां के अधिकारी बर्ग ने बसने का 
स्थान भी अलग रखा । नेपाली निवासियों की अपनी स्थक्तिगत समस्याएं हैं । 
जिनका समाधान वहां रा प्रशसन अभी तक नहीं कर पाया है । वे अपने आप 
भूटान के निवासी हैं उनसे नम्बर 2 का दर्जा प्राप्त है! जिसके कारण उनमें 
असन्तोप व विद्रोह की भावना इतने वर्षों गे पल रही है। भूटान की जनता 
का विभाजन मोटे रूप से तीन भागों में किया जा सबता है--/9) पुरोहित, 
(09) अधिणासी वर्ग (0) कछियान एवं श्रमिक वर्ग । नेपाली लोगो की गणना 
किसान या श्रमिक वर्ग में की जाती है । 
नेपाली लोगों की भी उपजातियां हैं जैसे रिचाए, गुरंग, लिम्बु, छेती 
तथा धारस, ये लोग 9वी शताब्दी के प्रारम्भ में असम एवं वगाल से 
भूठात की तराई के क्षेत्रों में वसते चले गए । नेपालियों में गुरखा जाति अरपक्षा- 
कृत विद्रोही तथा क्रान्तिकारी समझी जाती है । भूटान के नेपाली भ।ग (दक्षिण 
भूटान) चिरांग व सामची मे नेपाली बस्ते हुए हैं। इनका व्यवसाय कृषि एवं 
शार्यरिक श्रम है । नेप्राली लोग भूटान के मूल निवासी भूटिया, लेप्चा, दुक- 
यात्त एवं दोयास, से अधिक मेहनतो होने के कारण भूटान में नागरिकता 
प्राप्त करते गए । भूटान के प्रशासन ने यद्यपि अपने स्वार्थ के लिए नेपालियों 
को भ्रवेश होने दिया एवं नागरिकता भी प्रदान की लेकिन उनको सम्मानीय 
दर्जा नही दिया। भूटाव के आधुनिक निर्माण में नेपालियों का सर्वाधिक 
योगदान होने के बावजूद भी उनको दो स्थानों के अतिरिक्त बसने की स्व« 
तब्जता नहीं दी! ग्रद्दी नही इतने लम्बे असे से बसे हुए लोगों को भूमि 
खरीदने का अधिकार भी नही दिया। भूटान के प्रशासन में नेपालियों को 
कही भी प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है । नेपाली जाति में एक पुरुष को कई-कई 
शादियाँ एवं पत्वियाँ रखने का अधिकार है जिसके कारण उनकी जनसंख्या 
बहां के मूल निवाप्तियों के मुकावले भविष्य में अधिक हो जावे की सम्भावना 
है । [977 की जनगणना के अनुसार वेपालियों की जवसंज्या 20% से 
30% आकी गई है परन्तु अवौपचारिक रिपोर्ट के अनुसार नेपालियों की 
जनसंख्या लगभग 30% से 40% है। यदि इस प्रतिशवता पर विश्वास 
किया जाये तो निःसन्‍्देह भूटान के राजतत्त्र प्रशासन के लिए एक 
गम्भीर समस्या ही नही अपितु खतरा भी कहा जा सकता है | 
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भूटान के प्रशासन का नैपालियों के प्रति भेदभाव का व्यवहार शंकाओं 
के कारण हुआ, जिसमें अभी भी परिवतेन नहीं हो पाया है, यह एक संक्षिप्त 
इतिहास है जिसे हम इस प्रकार स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं । 


952 में डी. बी. गुरंग, डी. वी. छेती तथा जी. णी. शर्मा के 
नेतृत्व में एक राजनीतिक दल का निर्माण हुआ जिसका नाम भूठान स्टेट 
कांग्रेस दल (छ0470 8080७ 0णाहा८5४ 2४79) रखा गया। प्रारम्भ में 
उक्त दल के मुख्य उद्देश्य केवल उन वेष्ाली शरणाधियों की दिवकतों तथा 
समस्याओं का समाधान करना था जो गोलपारा तथा जलपाईगुरी में वस 
गये थे । बाद में इस दल के उद्देश्यों का विस्तार राजनीतिक सुधारों तक हो 
गया था। भूटान कांग्रेस दल का सीधा सम्पर्क भारत के उन नेताओं से था 
जिनसे दल को प्रा-पूरा सहयोग, मदद मिलने की अपेक्षा थी। दल ने अपने 
उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अहिसात्मक आन्दोलन करने की घोषणा कर दी 
थी | मुख्य उद्देश्य केवल भूटान सरकार की भेदभावपूर्ण नीति का उन्मूलन 
करना था जिससे नेपाली लोग वर्षों से पीडित थे। नेपाली लोगों को भूटानी 
सरकार से निम्न शिकायतें थीं--- 
(8) भूटान में नेपाली निवासियों को नागरिकता प्रदान करने के 
बावजूद भी आवश्यक सुविधाओं से क्यों वंचित कर रखा है ? 
(9) भूमि पर स्व्रामित्र एवं भूमि पर खेती करने से नेपालियों को 
क्यों वंचित एवं वजित कर रखा है । 
(0) नेपालियों का मूल निवासियों एवं अधिकारी वर्ग द्वारा क्‍यों 
शोषण किया जाता रहा है । 
चक्त समस्याओं फो हल करने हेतु 22 मा्चें, 954 भूटान के 
दक्षिण भाग स्षारभाग (जहाँ सर्वाधिक नेपाली बस्ते हुए हैं) में सत्याग्रह 
करने का अभियान प्रारम्भ किया। दल के नेताओं ने भारतीय नेताओं से 
समर्थन प्राप्त करने का भरसक प्रयास किया। परन्तु उस संकटकाल में इस 
दल को कोई भो सहायता प्राप्त नहीं हो सकी । जिसके परिण/मस्वरूप 
भूटान के राजा को एक मात्र दल को कुचलने का पूरा-पूरा मौका मिला। 
भूटान में यह तब से प्रथम व अन्तिम आन्दोलन था, इस आशा में कि क्या 
सिक्किम की तरह भूटान में भी नेपाली समस्या की पुनरावृत्ति होगी | इस 
घदना से यह स्पष्ट होता है कि भारत सरकार की नीति राजतन्त्र को समर्थन 


देने वाली थी जिसके कारण भूटान में आज तक जनतान्त्रिक शक्तियाँ उभरने 
नहीं पाई हैं। 
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भूटान संसद का जन्म 

उक्त आन्दोलन ने भटान के राजा को झरझौर कर रप दिया। यह 
जनतान्विक शासम के पूर्णत: शिलाफ होते के बावजूद भी जनतन्त का 
आडम्बर करने के लिए अवश्य वाध्य हुमा । भूटान की 953 में एक संराद 
को जन्मे दिया जिसका संविधान बनाया ग्रण। भूटानों भाषा में संमद को 
'शोगदू! ((४$0॥80०) कहते हैं। यद्यपि चुनाव की ध्यवस्था तथा वद्धति भारतीय 
ध्णवस्था से भिन्न रखी गयी । लेचिन उनमें सदस्यों को राष्ट्रीय मुद्दों पर 
खुलकर बहस करते घग मौका अवश्य मिला! आज भूटान संसद में ।50 
सदस्य हैं, जिनमें से 700 सदस्यों का जनता द्वारा सीधा चुनाव होता है । 
शेष सदस्य भूटान के राजा द्वारा मनौनीत होते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता 
है कि भूटान की संसद में नेपालियों का प्रतिनिधित्त तो है लेकिग उनकी 
संझपा नहीं के बराबर है । 

भूटान के प्रशासन से नेपाली लिवाततियों की मुख्य मार्गे इस प्रकार हैं- 

(#) भूदान में राजतन्त्र को मप्ताप्ग कर जततान्त्रिक व्यवस्था हो । 

(पी) भूदान में भाषायी नीति भेदभावपुर्ण है, मूटानी भाषा जोनया 
(०20८ प्त4) अनिवाय॑ रूप से लागू करना अन्याय है। 

(0) देश में नेपाली भाषा को उच्ति स्थान दिया जाए । 

(0) भूठानी पोशाक (गाडो फो अनिवाय रूप से पहनना प्रजातन्त्र के 
खिलाफ है) इसलिए पोशाक पहनने पर छुट हो । 

(8) भूटान में बौद्ध धर्में को मावला मानवीय भावनाओं के विरुद्ध है । 

(#) प्रूटान में इस प्रकार के साहित्य पर पाबन्दी है जौ जनतान्त्रिक 
भावनाओं को जगाता है, नेपाली निवासियों की यह मौग है कि हर तरह के 
साहित्य को पढ़ने की छूट होनो चाहिए । 

(0) देश में दोहरी चुनाव क्री पद्धति फ्री लागू करना जनतीतिक 
भावनाओं के खिलाफ है। भूटान के दक्षिणी भाग में जहां नेपाली निवासी हैं । 
वहां सीधा चुनाव करने की व्यवस्था है, जबकि अन्य स्थानों पर अपरीक्ष 
चुनाव पद्धति का प्रावधान है । 

चक्त अपत्तियों, दिककतों के अलावा नेपाली निवासियों का रहन-सहन 
वरम्पराएँ व मूल्य भूटान के मूल निवासियों से मिन्‍न हैं। नेपाली लोग किस 
भौ प्रकार से भटानी संस्कृति में मात्मसात नहीं कर पाये हैं ॥ जिनके कारण 
अनछो वे सरकारी सुविधाएँ प्राप्त नहीं हैं जितनी अन्य निवासियों को। 
इसके अतिरिक्त भूटान भी इस तथ्य से अतभिन्न नही है कि नेपाली निवासियों 
के पारस्परिक सम्बन्धी रिश्तेदार या तो नेपाल में हैं, या भारत में हैं। इस्त 
कारण से भी भूटान के अधिकारी बये नेपालियों पर सनन्‍्देह भरो नजरों से 
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निगरानी रखते हैं। नेपालयों की भूटान राष्ट्र के प्रति निष्ठा पर आज तक 
सन्देह है। भूटान सरकार को अच्छी तरह जानकारी है कि नेपाली निवासी 
भारत के आदर्श परम्परा तथा रहन-सहन से अधिक प्रभावित हैं और उनके 
व्यवहार में उक्त लक्षणों की पूरी झलक मिलती है। भूठान में नागरिकता 
प्राप्त करने से पूर्व नेपाली लोगों की शिक्षा भी भारत के खुले वातावरण में 
मिली है इसलिए ऐसा विश्वास किया जाता है कि वे या तो जनतान्त्रिक 
मूल्यों को मानने वाले हैं या उनका झुकाव साम्यवाद की ओर हैं। वह भी 
माक्स साम्यवाद । नेपाली निवासी आज तक अपने आपको भावनात्मक 
एकता के सूत्र में हिमालयी राज्य भूटान से वंश नहीं पाये हैं। ऐसा अनुमान 
है कि यदि भूटान की मीति में परिवर्तंव होता है तो वे प्रशासन के अंग बन 
जायेंगे, और उनकी शिकायतें. माँगें, दिककर्ते, समसस्‍्याएँ समाप्त हो जाएँगी । 
परन्तु वतमान स्थिति इसके बिल्कुल ठीक विपरीत होने के कारण अल्पसंख्यक 
की समस्या भूटान में अन्य दक्षिण एशियाई देशों की तरह अभी जीवित है। 
भूटान स्टेट फांग्रेस दल जिसका गठन 952 में हुआ था उस पर आज तक 
पावम्दी लगी हुई है । 
भूटान के अधिकारी वर्ग में नेपालियों के प्रति कुछ सन्देह में अधिक 
बल पड़ गये हैं। जिसके कारण उनके प्रति संभावित घटनाओं के बारे में 
सोधना काल्पनिक नहीं कहा जा सकता है। भूटरन के मूल निवासी यह सोचने 
लगे हैं कि नेपाली निवासी जो कि दक्षिण भाग में बसे हुए हैं । भविष्य में 
भूटान के लिए चुनोतों ही नहीं अपितु खतरा बन सकते हैं। उनका यह 
सोचना गलत ठो नहीं है क्योंकि नेपाली निवाधियों का सामाजिक एवं राज- 
नीतिक सम्बन्ध भारत के मेंदानी नेताओं से बराबर बना रहा हैं। तथा 
]954 में राजनीतिक दल पर लगाए गये पाबन्दी का उन पर कोई प्रभाव 
नहीं हुआ है । भूटान स्टेट कांग्रेस दल के नेता यद्यपि अभी शान्त दिखाई 
देते हैं लेकिन वे इस मौके की तलाश में हैं कि जब वे उसका फायदा ले सकें। 
उनके मस्तिष्क में सिक्किम का उदाहरण हमेशा के लिए बस गया है और 
उम्मीद है कि शायद कभी प्रिक्क्रिम की घटना भूटान में भी दोहराई जाए। 
इसलिए नेपाली निवासी यदाकदा भूटान के राजा से अपनी शिकायतें रखते 
हैं। भौगोलिक दृष्टि से भी नेपाली निवासी, अपम, पश्चिमी बंगाल के 
मावर्सेवादी नैताओं से निकट सम्पर्क बनाये हुए हैं, और वहाँ के वरिष्ठ 
नेताओं से निर्देशन लेते रहे हैं। कभी-कभी नेपाली नेता भारत सरकार से 
भी यह शिकायत करते हैं कि नई दिल्‍ली अपनी नीति को बदले जिससे उनके 
प्रति किया गया भेदभावपूर्ण व्यवहार हमेशा के लिए समाप्त ही । 
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भारत फो भूमिका 
949 से वर्तमाव तक भारत ने जिम्त तरीके से अपनी नीति को 
व्यावहारिक रूप से प्रस्तुत किया, उससे भूटान के राजा पूर्णतः आश्वास्त हैं 
कि सिविरुम की कहानी दुहराई नहीं जायेगी । यह शंका सिविकम के उदा- 
हरण को लेकर कही तो जा सकती है, परन्तु सिविकृम के साथ भारत ने 
950 में सन्धि जो को थी, उसका स्वस्य भूटान से भिन्न है। सिंविकृम 
950 की सन्धि के अनुसार एक आरक्षित राज्य था, जवकि 949 की संधि 
भूग्नन की अखण्डता व सावंभौमिद ता स्व॒त्म्त्नता पर विस्ी भी प्रकार से आँच 
दंद्ी आने देती है। इसलिए सिविर्म के उदाहरण को प्रस्तुत करना मिरा- 
धार है। भारत की नीत्ति विशेष रूप से भूटान के साथ पारस्परिक सहयोग 
तथा सौहादेपूर्ण ध्यवहार की रही है । ऐसा डर या शंत्रा तो वी जा सकती है, 
परन्तु उसको व्यावहारिक रूप देना असंभव है । 
आज भूटान का अन्तर्राष्ट्रीय दर्जा 949 से कही ज्यादा ऊँचा है। 
यद्यपि सन्धि तो यों की त्यों बरकरार है और उसका सफलतापूर्वक निर्वाह 
हो रहा है। नेपाली निवासियों को समस्या को भारत ने भूटान की आन्तरिक 
समस्या समझा है और उसमें कभी भी हस्तक्षेप करने की सोचा भी नही है। 
भूटान के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने में कभी नहीं रहेगा। पिछले 7 वर्ष 
से भूटान के अधिकारी वर्ग इस वात से परेशान हैं कि आशिक क्षेत्र में भारत 
से शत-प्रतिशत॒ सहायता लेना फहाँ तक उचित है ? भारत ने उसकी परेशानी* 
को अन्य दृष्टिकोण से समझा और तुरन्त ही आधिक सहायता धीरे-धीरे कम” 
कर दी । उसके विवल्प के लिए भूदान अन्य देशों से आविक सहायता लेने 
लगा, जिसका अर्य पडौसी देशों ने कुछ कौर ही लिया। हाल ही में भूटान 
नेपाल सम्बस्धों के स्थापित हो जाने से यह्‌ शका अवश्य उठ खडी हुई है कि 
बया भूटान में नेपाली निवासी अपनी समस्याओ का समाधान नेपाल की सहा- 
यता से कर सकते हैं । यदि हां, तो दोनों के बीच नए सम्बन्धों का क्‍या 
भविष्य होगा ? 
इस सम्बन्ध में दो सम्भावनाएँ व्यक्त की जा सकती हैं--()-भूदान 
सम्भवतः नेपाली निवासियों को अपने प्रशासन मे उचित स्थान देना प्रारम्भ 
कर देगी । (2) नेपाल भूटान में इस समस्या को अधिक प्रज्ज्वलित कर सकता 
है जिसके फलस्वरूप भुटान नेपाल के सम्बन्धों मे कटुता आ सकती है । ऐसी 
परिस्थितियों से भारत अवश्य समस्या के निराकरण के लिए हस्तक्षेप करे 
और वह हस्तक्षेप भूटान के ही पक्ष में होगा और नेपाल को दब जाना 


पड़ेगा । 
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कहा जाता है कि भारत का पूर्वांचल भाग मुख्य घारा से वंध नहीं 
पाया । यह भी निरन्तर आक्षेप दिल्ली के प्रशासन पर रहा कि उत्तरी-पूर्वी 
सीमा खंड पूर्णतया उपेक्षित रखा गया तथा लाभ का हिस्सा उनको नहीं 
मिल पाया। यह मत या पक्ष अपते आप में पूर्ण नहीं लगता । दूप्ररा पक्ष जो 
उभर कर आया है या प्रस्तुत किया जा सकता है वह यह कि उसकी भौवोलिक 
परिस्थितियों ने उनको मुख्य धारा मे आने से रोके रखा तथा पारस्परिक 
विरोध तथा संधर्षों के कारण आपस की सीमा से सटे प्रान्तों को एक सूत्र में 
बंधने से रोके रखा। इसका ज्वलंत उदाहरण उनके दलीय गठन तथा 
पारस्परिक हितीं की टकराहट से स्पष्ट होता है । उत्तर-पूर्वी सीमा के क्षेत्रीय 
दलों की स्थिति अत्यधिक दयनीय लगती है | दयनीय स्थिति का मात्र कारण 
आपस के हितों की टकराहूट तथा प्रतिस्पर्धा । 

978 के बाद जब से पूर्वांचल लोक परिपद का गठन हुआ जिसके 
अन्तगंत बराबर प्रयास किये गये कि उक्त सीमा खंड के लोग एक होकर काम 
करें तथा उत्तरी सीमा के विभिन्‍न प्रान्तों के बीच माधुयं का वातावरण कायम 
रहे । ऐसा विश्वास किया जाता है कि पूर्वांच लोक परिषद के गठन मे 
भूतपूर्व समाजवादी नेता निवारन बोरा की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही । श्री बोरा 
मे उत्तर-पूर्वी सीमा के प्रान्तों को एक सूत्र में बांधने का अथक प्रयास किया । 
इसके पीछे एक सात्र उद्देश्य यही था उत्तर-पूर्वी सीमा के प्रान्त जो अब तक 
सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक दृष्टि से भारत की मुख्य घारा से नहीं 
जुड़ पाये हैं-अब लोकपरियद के गठन के बाद जुड़ पार्यंगे तथा उत समी लाभों 
को प्राप्त कर सकेंगे जिनसे अब तक वंचित रहे । 

पूर्वांचल लोक परिषद को जिन क्षेत्रों में पर्याप्त रूप से सक्रिय होना था 
दे थे-असम, मेघालय, नागालैंड, मनीपुर, मिजोरम, अरुणाचल तथा ग्रिपुरा । 


26 


परन्तु आगे चलकर लोक परिषद का व्यावहारिक स्वरूप उद्देश्यों की विपरीत 
दिशा में सक्रिय दियाई दिया । असम की ब्रह्मपुत्र घाटी तक ही लोक परिषद 
की सक्रियता धीरे-धोरे सीमित होती गई ओर अन्य छोदे-छोटे प्रा्तों के द्विंतों 
की उपेक्षा का भाव स्पष्ट होता गया । 
पूर्वांचल लोक परिषद (2.९) की प्रतिवद्धता समग्र उत्तर-पूर्वी राज्यों 
की न होकर अपने छोटे से दायरे मे धीरे-घीरे बंधती गई जिसके परिणाम- 
स्वरूप उन उद्देश्यों की प्राप्ति में कोई उपलब्धि न हो पाई जिस आधार पर 
उसका गठन हुआ था। यद्यपि प्रयःस फिर भी चलते रहे जिससे सम्पूर्ण पूर्वांचल 
का भाग लाभान्वित हो सके । सबसे बड़ा मुद्दा था-आथिक पिछड़ेपन का 
लोक परिपद ने उन मांगो को रखा जिससे स्थानीय आर्थिक दरिद्रता को दूर 
किया जा सके । वहाँ के आदिवासियों की आधिक स्थिति फो भी सुधारने का 
उद्दंश्य सन्निहित था। लोकपरिपद के नेताओं का केन्द्र पर आरोप था कि 
उत्तर-पूर्वी भाग फा खुले जाम शोषण किया जा रहा है। नेताओं के आंकड़ों 
के आधार पर केन्द्र को स्पष्ट किया कि वाध्य तत्व स्थानीय लोगों का आधविक 
दुष्टि से शोषण करते रहे है । लोक परिपद ने स्थानीय आधिक स्थिति में 
सुधार लाने के लिये सुझाव दिया कि यदि समस्त उत्तरःपूर्वी प्रान्त पारस्परिक 
आधिक सहयोग की मोजना कार्यान्िवित कर सके तो उनका आधिक शोपण भी 
नहीं होगा और परस्पर सहयोग की बुनियाद पर उतकी स्थिति में सुधार हो 
सकता है। सामूहिक नेतृत्व की भावना ही इस क्षेत्र में न॑ केवल आधिक 
सुधार लागेगी अपितु इसकी अपनी अलग से अहमियत भी उभरेगी। उद्देश्य 
कितने भी अच्छे क्यों न हों, उन्तको व्यावहारिकता उतने अंश में ठीक नहीं 
होती । यही बात पूर्वांचल लोक परिषद के साथ हुआ । यदि हम समस्त पूर्वांचल 
के प्रान्तों की क्षेत्रीय दलों को स्थिति का विश्लेषण करें तो लगता है कि पी. 
एल.पी. तथा क्षेत्रीय दलों के बीच निरन्तर गतिरोध उत्पन्न होते गये | परिणामत 
स्वरूप उन उद्देश्यों की प्राप्ति में व्यवधान सामने आये जिन्होंने उनकी स्थित 
में सुधार ला पाने मे रुकावट डाली । घीरे-धीरे /. के उद्देश्य केवल असम 
तक ही सीमित होकर रह गये। 
क्षेत्रीय दलो की भुमिका--असम आन्दोलन जिसकी १राकाप्ठा अगस्त, 
4979 में विदेशी नागरिकों के मुद्दे को लेकर प्रारम्भ हुपी थी उसमे 0,? एक 
महत्वपूर्ण इकाई के रूप में उभरा । #0059 (क्षा हैडडक0. 088 
इथाहएथंए ए०7090) को शक्ति प्रदान करने बाले और भी तत्व थे । उसमे 
उत्तर पूर्वी क्षेत्र के क्षेत्रीय दलों को शामिल किया जा सकता है। जब अश्षम 
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का आन्दोलन आगे बढ़ रहा था उस समय मेघालय में बांगलादेश से आाये 
विदेशी नागरिकों की समस्या भी धीरे-धीरे पनप रही थी । मेघालय, मणिपुर, 
अरुणाचल तथा नागाल॑ड के क्षेत्रीय दलों ने असम आन्दोल को पूर्ण सहयोग 
दिया तथा 0,? के गठन का महत्व उबत समस्‍या को देखकर और भी बढ़ता 
गया। ऐसा अनुभव होने लगा कि ?].ए के माध्यम से क्षेत्रीय एक्सा में भर 
भी वृद्धि होगो । (0४:-ण' की मांग पर सभी उत्तर-पूर्वी प्रान्तों ने असम 
आन्दोलन को शवित प्रदान की । इस प्रकार की एकता से सभी को अनुभव 
होने लगा कि पारस्परिक सहयोग की भावना भविष्य मे और भी बढ़ेंगी तथा 
0.९ के उद्देश्यों की प्र।प्ति मे कलाई व्यवधान नहीं आयेगा । असम आन्दोलन के 
दोरान क्षेत्रीय दलों की वापिक सभा होती थी और पारस्परिक आधिक तथा 
राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर वहुस होती थी। इस प्रकार की सभाओं को 
बुलाने का भ्रमुष उद्देश्य आधिक विछड़ेपन को दूर करना तथ। विभिन्‍न भ्रान्तों 
को अधिक से अधिक स्वायत्तता प्राप्त करने दे रही। क्षेत्रीय दलों की तीसरी 
सभा इ'फाल में अक्टूबर, 4984 को हुई । इस सभा में 'पूवाचल' की अखडता 
तथा एकता को कायम करने के तिये इसका “दिवस” मनाने का निश्चय किया । 
इस मीटिंग में सगभग ग्यारह क्षेत्रीय दतों ने भाग लिया जिसमें (8) ॥(थए- 
एप ९९०65 7809 (०) ३84 'िकाणा 0270043॥0 ९४9 (०) 
960एा65 एकालिशालट ण १॥॥20437, (9) ॥॥6 ॥9॥ 7९०४७ 67005 
थ7० 9&9, (०) ?,..7. 
इस मीटिंग मे पूर्वांचल क्षेत्रीय दलों की एक (8०४०३ (०णणां॥००) 
का भी गठन किया गया। एक्शन कमिटी का अध्यक्ष मेघालय के पूर्व मुख्य मत्री 
श्री घी. थी 7./0000 को चुना गया। शा? के ?8७शात7॥ [00/७ को 
ह0०7 (०णाणशं।€७फा महामंत्री नियुक्त किया गया। 
जब मसम गण परिषद का अक्टूबर, 985 में गठन हुआ तो शा? 
ने अपने मुख्य उद्देश्यों को इसमे विलय कर दिया, उनके सभो प्रोग्रामों को 
807 भे समाहित कर दिया ! इस नये क्षेत्रीय दल में 9].7 के पूर्व सचिव अतुल 
बोरा तथा पब्रिद्ध डेका को महत्त्वपूर्ण पद प्रदात किये गये | 807 के चुनाव 
अभियान में अन्य क्षेत्रीय दलों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। /807 की 
विजय तथा सरकार बनने से अन्य क्षेत्रीय दलों को और भी अधिक हिम्मत 
बंघी और इसी के साथ (१०7०6०६ ० २०४४णाथ एगशा$ को भो अधिक उत्सा- 
हिंत किया । 807 की सरकार के गठन के तुरन्त बाद समस्त क्षेत्रीय दलो की 
एफ सभा हुई जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार से उन सभी सुविधाओं को 
प्राप्त करने की योजना बनाई यई जिनसे अब तक वर्षों से वंचित थे | 
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सीमा उल्लंघन का आरोप लगाया है। असम नागालेंड के बीच सीमा विवाद 
को लेकर आपस में हिसात्मक झगड़े हुए हैं । सबसे प्रमुख झगड़ा जून, 985 
को मीरापाणी पर हुआ जब नागालंड तथा असुूम की पुलिस के बीच सीमा 
के मुद्दे को लेकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों ओर से कई लोग मारे गये 
, पैथा सैंकड़ों व्यक्ति हताहत हुए। इसी प्रकार 979 में असम-नागासड के 
ह प्रीच आपसी झगड़े हुए जब नागालैंड के हथियारयुक्त नागरिकों ने, णो 
: नागालैंड की पुलिस के द्वारा अनुप्र रित थे, असम के गांवों पर कई 

हमला किया । जिन गांवों पर साक्रमण किया वे असम के दक्षिणी भाग 
नामबोर, रैनिगमा, तथा दिफू । दोनों के दीच विवाद 434 किलो मी. 

7 "?कर हुआ । नागालैंड ने सुदरम कमीशन की सिफारिशों को 

« -“,इस्कार कर दिया जिसने 925 के नियमों का समर्थन 

< का कहना है कि 925 के नियमों को न लेकर सुदरम 

के नियमों को नजर में रपकर अपनी सिफारिश 

भी उक्त मसले को लेकर दोनों के बीच भारी तनाव 
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यद्यपि समस्त क्षेत्रीय दलों में एक समान दृष्टिकोण तथा विचारधारा 
न होते हुए भी उनको एकता के सूत्र में वंधने का अच्छा अवसर मिला जिसके 
आधार पर वर्षों से वचित रहे उन लाभों को प्राप्त करने के लिये वचनवद्ध हो 
गये । असम तथा मिजोरम में क्षेत्रीय दल की सरकार का वन जाना तथा 
मणिपुर, अरुणाचल, नागालैंड तथा त्रिपुरा में सशक्त विरोधी क्षेत्रीय दल के 
होने से स्पष्ट होने लगा कि क्षेत्रीय दलों के बीच एकता तया अखंडता बनी 
रहेगी । लेकिन अच्छे उद्देश्य तथा प्रोग्रामों को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान 
करने की प्रक्रिया मे व्यवधान न आये यह भी सम्भव नही है । उल्लेखनीय है 
कि असम तथा श्रिपुरा को छोड़कर राष्ट्रीय स्तर के विरोधी दलों की भूमिका 
शेष उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों मे नगन्‍्य सी रह गई। मेघालय, अशुणाचल प्रदेश, 
नागालैंड नथा मणिपुर के प्रान्तो में यद्यपि काँग्रेस (आई) सरकार बनाने में 
समर्थ तो हुई लेकिन उसने कुछ तो अन्तः पारस्परिक विरोध का लाभ उठाया 
और कुछ केन्द्र के सहारे जोड़ तोड के माध्यम से सफलता प्राप्त की । इस मत 
में कितनी विश्वसनीयता है, यह तो नहीं कहां जा सकता परन्तु व्यवस्था 
सिद्धान्त का व्यावहारिक पक्ष हर स्थान पर इन्हीं परिणामों को हमेशा प्रदान 
करता रहा है। उदाहरण के लिये मेघालय मे कांग्रेस (आई) तथा ए. पी. एच. 
सी. एल का गठबंधन तथा नागालैंड में कांग्रेस (आई) व एन. एन. भो के 
तालमेल ने सत्ता मे ठहरे रहने के लिये सत्ता पक्ष को मदद दी।साथ में 
केन्द्र के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों को थोक मे अनाप-सनाप आधिक सहायता ने भी 
काँग्रेस (आई) को सत्ता परे ठहरे रहने मे सहायता दी है। कांग्रेस (आई) की 
राजनीतिक चतुराई वरकरार रही कि मेघालय, नागालैंड तथा अरुणाचल के 
बीच सीमा विवाद हमेशा जिन्दा रहे जिसका लाभ उसे निरन्तर मिलता 
रहा । 
लेकिन पिछले अनुभवों ने यह बात तो क्षेत्रीय दलों को अवश्य सिखा 
दी है कि वे बिना काँग्रेस (आई) से गठबंठन किये बिना अपना स्वतस्त्र 
अस्तित्व कायम रख सकते हैं । साथ मे क्षेत्रीय दलो के बीच एक उलझन परे- 
शान किये हुए है कि पारस्परिक सीमा विवाद का विकल्प क्या है जिसके 
फलस्वरूप यथार्थ लाभ काँग्रेस (आई) को मिल जाता है। इस तथ्य का जान 
होते हुए भी सीमा विवाद के मुख्य मुद्दे का हल क्षेत्रीय नही निकाल पाये हैं। 
सीसा विवाद--समस्‍्त क्षैत्रीय दलो को पारस्परिक सीमा विवाद 
परेशान करता रहा है । जब कभी भी एकता के नाम पर क्षेत्रीय दल एक मंच 
पर एकत्रित हुए हैं तो मेघालय, नागालैण्ड तथा अरुणाचल प्रदेश ने असम पर 
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सोमा उल्लंघन का आरोप सगाया है । असम वागालेंड के बीच सीमा विवाद 
को लेकर आपस में हिसात्मक झगड़े हुए हैं। सबसे प्रमुछ झगड़ा जून, 985 
को मीरापाणी पर हुआ जब नागालैंड तथा असम की पुलिस के बीच सीमा 
के मुद्दे वो लेकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों ओर से कई लोग मारे गये 
तथा सँंबड़ो ध्यक्ति हताहत हुए। इसी प्रकार 979 मे असम-तागरार्ैंड के 
बीच आपसी झगड़े हुए णब नागालेंड के हथियारयुक्त नागरिकों ने, जो 
संभवतः नागालैंड की पुलिस के द्वारा अनुप्न रित थे, असम के गांवों पर कई 
बार हमला किया | जिन गांवों पर आक्रमण किया वे असमभ के दक्षिणी भाग 
ये जैसे नामबोर, रेनिगमा, तथा दिफू । दोनों के वीच विवाद 434 किलो मी. 
की सीमा को लेकर हुआ । सागरा्ंड ने सुदरम कमीशन की सिफारिशों को 
मानने से साफ इन्फार कर दिया जिसने 925 के नियमों का समर्थन 
किया था। नागालैंड का फहना है कि 925 के नियमों को न लेकर सुदरम 
कमीशन को 867 के नियमों को नजर में रखकर अपनी सिफारिशें 
पेश करनी भी । आज भी उक्त मसले को लेकर दोनों के बीच भारी तनाव 
चल रहे हैं। 
इसी प्रकार असम तथा अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा विवाद बड़े 
तनाव वी स्थिति में है। इस विवाद में अदणाचल ने लगभग एक हजार कि. 
भी. की जमीन पर अपने अधिकार का दावा कियाहै जो असम को मान्य नहीं 
है । दोनों प्रान्दो के बीच एक और विवाद जुड़ जाने से तनाव और बढ़ 
गया है। वह विवाद सब- सिंदी हाइडल प्रोजेक्ट को लेकर है जिसे असम 
के लखीमपुर में प्रारम्भ करना है जबकि अश्णाचल चाहता है कि पक्त 
प्रोजेक्ट उनके भूखण्ड में शुरू हो। केन्द्र ने प्रोजेक्ट की स्वीकृति दे दी है 
क्योकि अदणाचल ने विरोध किया था। 


इसके अतिरिक्त मिजोरम की 'वृहत मिजोरम' के निर्माण की मांग 
में भी पारस्परिक सीमा विवाद को और आगे बढ़ाया है। यह भाग एम. एन. 
एफ. तथा पीपुल्स कोफ़ेस ऑफ मिजोरम की ओर से प्रस्तुत की गई थी । 
एम. एन, एफ, के सत्ता में आ जाने के बाद से माँग में ढिलाई आई है परन्तु 
मांग को शान्त नहीं माना जा सकता। मिजोरम के मुख्यमन्ती यह भी 
जानते हैं कि उनकी लोकप्रियता 'वृहद्‌ मिजोरम' के मुद्दे को जब तब उठाने से 
हो बनी रह सकतौ है, लेकित जुब- 25 75% व त्री है तो पीपुल्स 
कास्फेन्स ऑफ सिजोरम उर्तों लाभ- कै का प्रयास 
करते रहते हैं। 3, 
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यद्यपि समस्त क्षेत्रीय दलों में एक समान दृष्टिकोण तथा विधारधारा 
न होते हुए भी उनको एकता के सूत्र में बंधने का अच्छा अवसर मिला जिसके 
आधार पर वर्षों से वचित रहे उन लामों को प्राप्त करने के लिये बचनवद्ध हो 
गये | असम तथा मिजोरम मे द्ोश्रीय दल की सरकार का बन जाना तथा 
मणिपुर, अरुणाचल, नागालैंड तथा त्रिपुरा में सशक्‍त विरोधी क्षेत्रीय दल के 
होने से स्पष्ट होने लगा कि क्षेत्रीय दलों के बीच एकता तया अखंडता बनी 
रहेगी । लेकिन अच्छे उद्देश्य तथा प्रोग्रामों को व्यावहारिक स्वरुप प्रदान 
करने की प्रक्रिया में व्यवधान न आये यह भी सम्मव नही है। उल्लेखनीय है 
कि असम तथा त्रिपुरा को छोड़कर राष्ट्रीय स्तर के विरोधी दलों की भूमिका 
शेष उत्तर-पूर्वा क्षेत्रे में नगन्‍्य सी रह गई। मेघालय, अश्णाचल प्रदेश, 
नागालैंड नथा मणिपुर के प्रान्तो में यद्यवि काँग्रेस (आई) सरकार बनावे मे 
समर्थ दो हुई लेकिन उसने कुछ तो अन्तः पारस्परिक विरोध का लाभ उठाया 
और कुछ केन्द्र के सहारे जोड़ तोड के माध्यम से सफलता प्राप्त की । इस मत 
में कितनी विश्वसनीयता है, यह तो नहीं कहा जा सकता परन्तु व्यवस्था 
सिद्धान्त का व्यावहारिक पक्ष हर स्थान पर इन्ही परिणामों को हमेशा प्रदान 
करता रहा है। उदाहरण के लिये मेघालय मे काग्रे स (आई) तथा ए. पी. एच. 
सी. एल का गठबंधन तथा नागालैंड में काँग्रेस (आई) व एन. एन. ओ के 
तालमेल ने सत्ता मे ठहरे रहने के लिये सत्ता पक्ष को मदद दी।साथ में 
केन्द्र के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों को थोक मे. अनाप-सनाप अधिक सहायता ने भी 
काँग्रेस (आई) को सत्ता में हरे रहने मे सहायता दी है । कांग्रेस (आई) की 
राजनीतिक चतुराई वरकरार रही कि मेघालय, नागालैंड तथा अरुणाचल के 
बीच सीमा विवाद हमेशा जिन्दा रहे जिसका लाभ उसे निरन्तर मिलता 
रहा । 

लेकिन पिछले अनुभवों ने यह वात तो क्षेत्रीय दलों को अवश्य सिखा 

दी है कि वे बिना काँग्रेस (आई) से गठबंठन किये बिना अपना स्वतन्त्र 
अस्तित्व कायम रख सकते हैं । साथ से क्षेत्रीय दलो के बीच एक उलझन परे- 
शान किये हुए है कि पारस्परिक सीमा विवाद का विकल्प क्‍या है जिसके 
फलस्वरूप यथार्थे लाभ काँग्रेस (आई) को मिल जाता है। इस तथ्य का ज्ञान 
होते हुए भी सीमा विवाद के मुख्य मुद्दे का हल क्षेत्रीय नही निकाल पाये हैं । 
सीसा विवाद--समस्त क्षेत्रीय दलों को पारस्परिक सौमा विवाद 

परेशान करता रहा है । जब कभी भी एकता के नाम पर क्षेत्रीय दल एक मच 
पर एकत्रित हुए हैं तो मेघालय, नागालैण्ड तथा अरुणाचल प्रदेश ने असम पर 
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सीमा उल्लंघन का आरोप लगाया है| असम नागालैंड के बीच सीमा विवाद 
को लेकर आपस में हिंसात्मक झगड़े हुए हैं। सबसे प्रमुए झगड़ा जून, [985 
को मीरापाणी पर हुआ जब नागालंड तथा असम की पुलिस के बीच सीमा 
के मुद्दे को लेकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों ओर से कई लोग मारे गये 
तथा सबड़ों व्यक्ति हृताहत हुए इसी प्रकार 979 में असम-नागालैंड के 
बीच आपसी प्गड़े हुएं जब नागालैंड के हथियारयुक्त नागरिकों ने, जो 
संभवतः नागालेंड की पुलिस के द्वारा अनुप्र रित थे, असम के गावों पर कई 
यार हमला क्िया। बिन यांवों पर आक्रमण किया वे अत्म के दक्षिणी भाग 
थे जैसे नामबोर, रंनिगमा, तथा दिफू | दोनों के बीच विवाद 434 किलो मी. 
की सीमा को लेकर हुआ । नागालैंड ने सुदरम कमीशन की सिफारिशों को 
मातने से साफ इन्कार कर दिया जिसने 925 के नियमों का समर्थन 
किया था। नायालेंड का कहना है कि 925 के नियमों को न लेकर सुदरम 
कमीशन को 867 के नियमों को नजर में रखकर अपनी सिफारिश 
पेश करनी थी । आज भी चक्त ससले को लेकर दोनो के बीच भारी तनाव 
चल रहे हैं। 

इसी प्रकार असम तथा अरुणाचल प्रदेश के बीच सोमा विवाद बड़े 
तनाव की स्थिति में है) इस विवाद में अक्णाचल ने लगभग एफ हजार कि. 
भी. की जमीन पर अपने अधिकार का दावा कियाहै जो असम को मान्य नही 
है । दोनों प्रान्‍्तों के बीच एक ओर विवाद जुड़ जाने से तनाव और बढ़ 
गया है । बह विवाद सब- सिंदी हाइडल प्रोजैक्ट को लेकर है जिसे असम 
के लखीमपुर में प्रारम्भ करना है जबकि अरुणाचल चाहता है कि उक्त 
प्रोजेवट उनके भूखण्ड में शुरू हो। केन्द्र ने श्रौजेक्ट की स्वीक्ृत्ति दे दी है 
वयोकि अ€णाचल ने विरोध किया था । 


इसके अतिरिक्त मिजोरम की 'वृहृत मिजोरम” के निर्माण की मांग 
ने भी पारस्परिक सीमा विवाद को और आगे बढ़ाया है। यह भाग एम. एन. 
एफ. तथा पीपुल्स कोफ़ेस ऑफ मिजोरम की ओरे से अस्तुत की गई थी । 
एम. एन. एफ. के सत्ता में आ जाने के वाद से माँग में ढिलाई आई है परम्तु 
मांग को शान्त नहीं माना जा सकता। मिजोरम के मुख्यमन्त्री यह भी 
जानते हैं कि उनकी लोकप्रियता 'वृहद्‌ मिजोरम' के मुद्दें को जब तब उठाने से 
ही बनी रह सकतौ है, लेकिन जब- हक 0४०० ३०: प्री है तो पीपुल्स 
कानों नस ऑफ मिजोरम उसकी लाभ हेफसे मल किक का प्रयास 


करते रहते हैं। 
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सबसे महत्वपूर्ण वात यह है कि शागालैंड, मेघालय, अदणाचल 
प्रदेश तथा मिजोरम के क्षेत्रीय दलों को अपने-अपने श्रान्तों में लोकप्रियता 
नही मिल पायेगी । यदि वे सभी असम से कोई भी समझौता करते हैं। यहाँ 
तक कि काँग्रेस (आई) भी इन प्रान्तों मे असम के साथ सोमा विवाद पर 
समझौता करते के लिए वाध्य नहीं हो सकती क्योकि ऐसा करने पर उसे 
वहाँ के विद्याभा तथा युवकों को भाराज करना होगा जिसका खतरा वह 
मोल लेने के लिये तंयगार नहीं। उल्लेखनीस है कि जब 985 में असम- 
नागालोंड सीमा वियाद युद्ध हुमा था तब नागा स्टूडन्ट फैंडरेशन ने आसाम के 
जाक्रमण की कठोर आलीचना की थी तथा नागावेड सरकार को उनके 
साहसी कार्यों के लिए बधाई दी थी । 

उक्त पारस्परिक सीमा विवादों के आधार पर एक संभावना अवश्य 
व्यक्त की जा सकती है कि उत्तर-पूर्वी सीमा से सम्बन्धित क्षेत्रीय दलों की 
एकता का भाग्य अभी आशायान नहीं है। चूंकि पारस्परिक सीमा विवाद 
का सम्बन्ध ऐतिहासिक है तथा आपस मे बड़े ट्वितों को पूर्ति के लिये छोटे 
हितों को त्यायने का ज्ञान नही है ऐसी स्थिति में एकता के सूबर मे फिलहाल 
बंधन की कोई उम्मीद नहीं है । 

जब तक समस्त पहाड़ी क्षेत्रों के लोगो में व्यापकता का भाव जागृत 
नही होगा, स्ंधपे निरन्तर चलते रहेगे तथा केन्द्र हमेशा लाभ की स्थित्ति में 


में रहेगा । 
ष्ण्छ 
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तिब्बत और भारत 


आज लगभग 28 वर्ष हो रहे हैं, दताई लामा अपने देश को छोड़कर 
भारत में शरण लेने आाये थे । वे स्वयं अकेले नहीं थे । उनके साथ लगभग 
एक लाख अनुयायी समर्थक थे जिन्होंने अपने जीवन को दलाईलामा के साथ 
निर्वाह करने का संझल्प किया था । ऐसा कहा जाता है कि दलाई लामा के 
शरण देने से घीन का रुख भारत के प्रति बदल गया था और 962 का युद्ध 
उसी का परिणाम था। 


इतने लम्बे अन्तराल के दोरान तिब्बत में क्या हुआ, यहू एक लम्बी 
फहानी है जिसका जिक्र करना अधिक उचित नही है। केवल यह कहना ही 
पर्याप्त है कि माओ व चाओ के प्रशासन ने तिब्बतियों को न केवल यातनाएँ 
ही दो अपितु उनके धर्म व संस्कृति पर पर्याप्त कुठाराधात किया । यद्यपि भारत 
में रह रहे धामिक नेता दलाई लामा चीन के प्रशासन से निरन्तर एक प्रार्थी 
के रूप में तिब्बत के स्वतन्त्रता की माँग करते रहे थे लेकिन उस दिशा में 
कोई सक्रिय कार्य किया गया हो या ऐसा कुछ भी दिखाई दिया। घामिक 
नेता दलाईलामा फी स्वयं की भी सीमाएँ थीं जिनसे वे न॑तिक दृष्टि से बंधे 
हुए थे। भारत सरकार ने दलाई लामा को एक लाख शरणा्ियों के साथ 
तभी शरण दी थी जब उनसे यह साफ़ कह दिया था कि वे भारत फी भूमि 
से कोई राजनीतिक कार्यवाही नही करेंगे । 

अमरोफी सीनेट का रुखः---6 अक्टूबर, 987 फो अमरीकौ सीनेट ने 
एक संशोधन पारित किया जिसमें चीन के द्वारा किये गये मानवीय अधिकारों 
के उल्लंघन की कठु आलोचना की गईं। संशोधन को सदन में पेश करने वाले 
सीनेट थे जैसी हैल्मस बलाई वोर्न पैल। संशोधन 98-0 के मतों से 
पास हुआ । 
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ने केवल आवाज उठाई अपितु हजारों की संठया में एक प्रदर्शव किया तथा 
चीन के अत्याचारी प्रशासन के खिलाफ नारे लगाये जिप्तके परिणामस्वरूप 
5 धामिक कार्यकर्त्ताओं की मृत्यु हो गई तथा सेकड़ों घायल हो गए। इस 
प्रदर्शन को हजारों विदेशियों ने अपनी आंखों से देखा ओर अपनी प्रतिक्रियाएँ 
अपने तरीके से विश्व में समाचार पत्रों के माध्यम से व्यक्त की । 


सद्यपि 4980 से चीन की तिब्वत के प्रति नीति में परिवर्तन दिखाई 
दिया है । माओ और चाओ के अन्यायपूर्ण प्रशासन को नये नेतृत्व ने उदार- 
पूर्वक स्वीकार भी किया है। अतीत में जो कुछ भी तिब्बत के धार्मिक लोगों 
पर फठोरता से व्यवहार हुआ उप्तकी क्षति पूर्ति के लिए हजारों रुपये तिब्बत 
में नष्ठ हुए मठों के पु्ननर्माण के लिए खर्च किये जा चूके हैं। तिब्बत के 
विकास के लिए चीम का नया नेतृत्व बहुत कुछ कर रहा है। चीन के अधि- 
फारी वर्ग को तिब्वती भाषा सीखने के लिए आवश्यक कर दिया है। 


पिछले माह चीन की सरकार ने मिलियन डालर तिब्वत के 

आधिक विकास के लिए स्वीकृत किये हैं । तिब्बत को नि.सदेह नई नीतिमों से 
लाभ हुआ है। तिब्बत मे 6000 नष्ठ हुए मठों का निर्माण ढोना शुभ चिन्ह 
अवश्य है लेकिन तिब्वती संस्कृति तथा धर्म की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ 
7रना बाकी है। शायद चौन की नई व उदार नीति ने धार्मिक तिब्वत्तियों 
क बार फिर से विद्रोह का झंडा खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया 
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एक अमरीकी यरीस का पहना था कि पारित किया गया बिल यदि 
राष्ट्रपति अपनी अनुमति दे दें तो यह राष्ट्र का फानन बने जायेगा। 
यदि अनुमति नही देते हैं तो एक बार किर से संयुक्त रुप से दोनों सदनों के 
समदा रया जायेगा यदि दूसरी सुनवाई में दोनों सदनों में स्वीकृति दे दी 
तो राष्ट्रपति की अनुगति न भी हो तो भी यह विधेषक कानून हो जग्गा । 
विधेयक का धार निम्न रुप से रसा जा सकता है-- 

() अमरीका के चीन से सम्बन्ध का स्वरूप अब इस प्रकार का ट्ोगा 
जो तिब्बती सोगों के साथ व्यवहार का निर्धारण फरेगा । 

(0) राष्ट्रपति फो दलाई सामा से मिलकर तिब्बतीवाधतिियों की सम- 
सपा को शान्तिपूर्वक हल करने में प्रयश्त करने होंगे । 

(0) अमरीका को घीन से यह आग्रह करना चाहिए हि यह दलाई 
सामा के साय माव करे तया तिब्बत के बारे में मावी दर्जा क्‍या हो उसके 
सिलसिले में भी सौहाद्वपृर्ण वातावरण में बातलाप करे। 

(४) अमरीका राज्य सचिव के जरिये तिब्बती लोगों के अधिकारों 
तया उनके अस्तित्व के बारे में ध्यान आकपित करे। तिब्बती धर्म तथा संर« 
कृति की रहा के लिए भी प्रयास किया जाये । 

(९) कांग्रेस का प्रतिनिधि मण्डल तिव्वत जाकर (रवाय और आमदो 
भी) महू जानकारी प्राप्त करें कि तिब्बतियों की वास्तविक समस्या क्‍या है 
ओर उसका कंसे समाधान ही सकता है। 

(५) राष्ट्रपति चीन में नियुक्त राजदूत को निर्देश दे कि वे भारत के 
साथ मिलकर किस प्रकार समस्या का विकल्य ढू ढ़ सकते हैं। 

यद्यवि अमरीकी सीनेट ने विधेयक के संशोधन के माध्यम से न केवल 
चीन फी आलोचना की है अपितु तिब्बत के दर्जे को कोचा करने के लिए 
प्रयास की दिशा भी सप्निहित है । परन्तु कूटनीतिज्ञों को दृष्टि भी विचित्र ही 

होती है जिनका यह कहना है कि अमरीकी सीवेट ने चीन की आलोचना 
चीन की सहमति से की है | विश्व राजनीति में कोई भी बात किस आवरण 
में कही जाती है इसको भी पढ़ लेना एक ठोस पक्ष है। 

एक ओर सीनेट के सदस्य बहुमत से तिब्बती लोगों के प्रति सहानु- 
भूति प्रदर्शित करते हैं और दूसरी ओर सरकारी बयानों में चीन के प्रति वही 

दृष्टिकोण है जो अमरीका के राष्ट्रीय हितो की पूर्ति करता है । 

हाल ही में 27 वित., 87 को 959 के वाद पहली बार तिब्बत के 

सीमा तथा घामिक नेताओं मे ल्हासा में अपने देश की स्वतन्ञता के लिए 
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न केवल आवाज उठाई अपितु हजारों की संझवा में एक प्रदर्शन किया तथा 
चीन के अत्याचारी प्रशासन के पिलाफ नारे खगाये जिपके परिणामस्वरूप 
$ धामिक कार्यकर्ताओं की मृत्यु हो गई तथा सैकड़ों घायल हो गए। इस 
प्रदर्शन को हजारों विदेशियों मे अपनी आंयों से देखा ओर अपनी प्रतिक्रियाएँ 
अपने तरीके से विश्व में समाचार पत्रों के माध्यम से व्यक्त फीं | 


यद्यपि 980 से चीन की तिब्वत के प्रति नीति में परिवर्तन दिखाई 
दिया है। माओ और घाओ के अन्यायपूर्ण प्रशासन को नये नेतृत्व ने उदार- 
पूर्वक स्वीकार भी किया है । अतीत में जो कुछ भी तिच्वत के धामिक लोगों 
पर फठोरता से व्यवहार हुआ उसकी क्षति पू्ति के लिए हजारों रुपये तिब्बत 
में नष्ट हुए मढों के पुनर्तिर्माण के लिए खर्च किये जा चुके हैं। तिब्बत के 
विकास के लिए चीन फा नया नेतृत्व वहुत कुछ कर रहा है।॥ चीन के अधि- 
कारी वर्ग को तिव्यती भाषा सीखने के लिए आवश्यक कर दिया है । 


पिछले माह चीन की सरकार ने मिलियन डालर तिब्बत के 
आधिक विवगस के लिए स्वीशृत किये हैं । तिब्बत को नि'सदेह नई मीतियों से 
साभ हुआ है | तिब्बत में 6000 नष्ट हुए मठों का निर्माण ढोना शुभ चिन्ह 
अवश्य है लेकिन तिव्वती संस्कृति तथा धर्म की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ 
घारना बाकी है। शायद चीन की नई व उदार नीति ने धाविक तिब्बतियों 
पो एक वार फिर से विद्रोह का झड़ा यड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया 
होगा । घीन की "सांस्कृतिक फ्रान्ति' (966-76) ने तिब्बत के संपूर्ण समाज 
को बदल देने का अभियान शुरू किया था। लेकिन डेग के नये नेतृत्व ने बुनि- 
यादी आदर्श को ध्यान में रखकर पुरानी नीतियों में परिवर्तत किया। डैग 
तथा नई पीढ़ी के नग्रे प्रशासक यह अच्छी तरह जानते हैं किसी भी धर्म या 
संस्कृति को लौकिक दृष्टि से नष्ट तो किया जा सवता है लेकिन उसकी 
बात्मा को नष्ड नही किया जा सकता । 28 वर्ष की दवी हुई भावनाएँ 27 
सित., 87 को फिर से उठकर सामने आई । यह इसका ज्वलंत उदाहरण है । 


विश्व फी राजनीति 


सिब्बत की समस्या को विश्व राजनोति के परिधि में रखकर ठीक 
प्रकार से समझा जा सकता है। विश्व के सभी वड़े देश दबी या खुली जबान 
से घामिक नेता दलाई लामा का समर्थन करते हैं परन्तु उनको वास्तविक 
अधिकार दिलाने में सभी राष्ट्रों की विवशता है । यदि हम अपने प्यार से हीं 
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चर्ने अर्थात भारत सरकार की नीति को ही ध्यान से देखें तो मह निष्कर्ष 
निकलता है कि भारत चाहते हुए भी तिब्बत फो एक स्वतन्त्र राष्ट्र का समर्थन 
नही दे सकता ) उप्ी विवश्ता यही है कवि 7950 में भारत सरकार 
तिव्वत को चीने का अंग मान चुका है। अयने दिखे हुए अभिव्यक्तियों 
को आज के सन्दर्भ में बदलने का साहस नहीं ! भारत चीन के साथ संबंत्ध 
बिगाड़ने की स्थिति में नहीं है। अमरीका-चीन की समीकरण भी तिब्बत के 
भविष्य के लिए कर्म के दृष्टिकोण से कुछ नहीं कर सक्‍ता। अमरीका की 
विदेश नीति के अन्तगंत केवल तिव्वतियों के लिए सहानुभूति ही शेप है। 27 
सितम्बर, 87 को ल्हासा में जो कुछ हुआ उसकी प्रतिक्रिया के रूप में अम- 
रीका के समाचार पत्रों ने चीन की आलोचना की है तथा तिब्दतों लोगों के 
प्रति सहानुभूति के भ्ब्दों का प्रयोग किया है १रन्ठु इस दिश? में करने के 
नाम कुछ नही दिखाई देता | कहने का अर्थ यही है कि बडे देशों की राज- 
वीति में तिव्वतियों की ओर से यू एन. औ. में कोई बोलने वाला नहीं । 


सामान्य दृष्टि से तिब्बत की वर्तमान दयनीय स्थिति के लिये तत्का- 
लीन राजनीतिज्ञ तथा निर्णयकर्ताओं को दोषी ठहसाय” जाता है। दोषी ठह- 
राना आसास है लेकित उसके लिए न्याययुक्त पक्षों को ढूढना अधिक मुश्किल 
है । तत्कालीन परिरिथतियों का विश्लेषण करें तो लगता है कि ऐसा होता 
अनिवाय बुराई थी लेकिन स्थगित कर एना आवान नहीं थी नेहरू-पदेल के 
समीकरण को गौर से देखें तो तस्त्रीर स्पष्ट होती है कि नेहरू जी की परिधि 
में जो मामले थे वे एक मात्र निर्षयकर्ता थे ओर उनके दृष्टिकोण और दूर- 
दर्शिता को आज के सन्दर्भ में टीका-ठिप्पणी की जा सकती है लेकिन 'विव- 
शता' को भी प्रशासन के अन्तर्गत स्थान देना होगा । भारत की समग्र पर्वतीय 
राज्यों के प्रति नीतियाँ भी कुछ इस प्रकार की थीं जिनका हल या समाधान 
राष्ट्रीय हिंतों के परिप्रेक्ष्य में दिखाई नहीं देता । आज भारत का तिब्बत के 
प्रति अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण विदेश नोति का अग भी है और साथ में राष्ट्रीय 
हितों की सुरक्षा के अनिवार्य भी उचित व अनुचित का निर्णय क्रिसीन 
किसी व्यवस्था से जोड़कर ही कर सऊते हैं । जो नंतिकता की दृष्टि से ठीक 
लगता है वह राष्ट्रीय हितो की दृष्टि से उचित न हो। गाँधीजी को कभी 
कभी इस सन्दर्भ मे जोड़ दिया जाता है और उनऊे कहे हुए वाकयों को अधि- 
कांश उद्धत कर देते हैं को नैतिक दृध्टि से ठीक नही वह राजनीतिक दृष्टि 
से ठीक नही हो सकता” । गांधीजी के कुछ आदर्श व्यवस्था से स्वतत्त्र 
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भस्तित्व रखने वाले हैं इसलिए यह आम बात कह दी जाती है। भारतीय 
राजनीतिक व्यवस्था को संतुलन में रखने के लिये राजनीतिक दृष्टि ही अनि- 
बायें हो जाती है। 947 के बाद से प्रशासकों पर घारों ओर से कितने 
दवाव थे, इसकी भी कल्पना करना जरूरी है। निर्णय देने से पहले समग्र 
दृष्टि का होना भी अति आवश्यक है । 

तिब्बत! के प्रति भारत सरकार आज सहानुभूति रख सकती है परन्तु 
चीन के सन्दर्भ में यह स्पष्ट नहीं कह सकती कि “तिब्बत” एक स्वतन्त्र प्रदेश 
है । तिब्बत के लोग ही अपने तरीके से ही चीन से अपनी मांगें मनवाने में 
सक्षम होंगे । यह बात दूरी है कि तिब्वतियों की अपने संघर्ष की शैली क्या 
होगी । अपने अस्तित्व को फिर से ऊपर लाने के लिए तिब्वती लोग स्वयं 
प्रयास करेंगे । कोई बाहरी हस्तक्षेप अधिक स्थायी नहीं हो सकता | बंगला 
देश की स्वतन्त्रता में अधिकांश फ्रेम वहाँ के निवासियों का है जिन्होंने संघर्ष 
का जिहाद छेड़ दिया था, भारत तो केवल निमित्त मात्र था | यदि बंग्रालियों 
ने कटिवद्ध होकर संघर्ष का अभियान अपने हाथ में नहीं लिया होता तो 
भारत भी कुछ नहीं कर सकता था । तिब्बत के धामिक लोग बौद्ध धर्म के 
बुनियादी आदर्श का अक्षरशः पालन फर रहे हैं। सहिष्णुता या अहिंसा का 
अर्थ आज के सन्दर्भ में कभी भी नही होता कि वे अन्याय के विरुद्ध अपनी 
आवाज को बुलन्द न करें । संघर्ष की शैली उन्हें स्वयं ढूढनी होगी। तभी 
स्वतन्त्र तिब्बत का स्वप्न साकार हो सकता है। 

निष्फर्ष 


पिछले समस्त निर्ब॑धों में प्रयास किया गया है कि पर्वतीय राज्यों में 
भूटान के ऐतिहासिक अनुभव तथा राजनीतिक यथार्थ ने उसे वर्षों बाद 
आश्वस्त किया कि उसकी सीमा से जुड़े पर्व॑तीय क्षेत्रों की राजनीति ने उसे 
अपने राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्वर को उठाने में अधिक मदद' नहीं दी । 
नैणल तथा सिविकम अपने राष्ट्रीय स्तर को ऊपर लाने में सतत प्रयत्नशील 
रहे तथा भूटान के साथ प्रतिस्पर्धा का भाव रखा। यही नहीं भारत की सीमा 
से जुड़े हिमालयी क्षेत्रों की भी अपने हितों से संलग्ग अपनी राजनीति में 
बराबर चलती रही । भूटान का नेपाल तथा सिक्किम से अपेक्षाकृत 
पिछडापन भी इसी राजनीति का परिणाम थ।। उल्लेखनीय है कि सिक्किम 
में आधिक विकास का क्रम भूटान की तुलना में कई वर्ष पहले प्रारम्भ हो 
गम्मा था। इस तथ्य को ध्यान में रखकर ही सिक्किम के चोगियाल (राजा) 
ने भारत सरकार से निरन्तर यही माँग की थी कि सिक्किम को भूटान के 
बराबर दर्जा प्रदान क्रिया जाय! । यह बात दूसरी है कि उत्तका परिणाम किस 
ओर मूड गया । दूसरे शब्दों में समस्त पर्वतीय क्षेत्रों की राजनीति मात्र अपने 
हितों की पूर्ति करने तक् सीमित र& गया था। भारत सरकार की नीति कया 
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थी, यह महत्त्वपूर्ण नहीं है । महत्व की बात यह है कि तीनों पर्वतीय राज्यों ने 
पारस्परिक हितों की पूर्ति के लिये एकता के सूत्र मे वंधकर कभी भी ऐसी 
योजना नहों बनाई जिससे भारत पर सामूहिक रूप से एक दवाव पड़ता। यहां 
यह कहना अनुचित नही होगा कि पव॑तीय क्षेत्रों में एकता का भाव कभी 
जागुत ही नहीं हो पाया जिसके परिणाम स्वरूप भूटान उस राजनीति से 
अनभिज्ञ रहा जिसका उस पर निरन्तर प्रभाव रहा। 
इसी प्रकार भारत से लगे हुए उत्तर-पूर्वी सीमा के पर्व॑तीय क्षेत्रों के 
वीच पारस्परिक समझ न होने के कारण पूर्वांचल के दल में दरार पड़ गई 
और एकता के प्रयास विफल हो गये । उत्तर-पूर्वी सीमा के प्व॑तीय स्थानों पर 
रहने वाले के व्यक्तिगत तथा सामूहिक हितों में भिन्नता होने के कारण उन 
लोगों में एकता का भाव जागृत होते-होते रुक जाता है। कभी आधिक हितों 
को लेकर तो बाभी सीमा विवाद को लेकर संघर्ष लगातार होते रहते हैं जिसमें 
व्यक्तियों की जानें भी चली जाती हैं। कहने का अर्थ यही है कि पर्वेतीय क्षेत्र, 
चाहे भारत की सीमा में हों या उसके बाहर, उसकी भौगोलिक स्थिति कुछ 
इस प्रकार की है जिसके कारण बाहर तथा अन्दर के पर्वतीय स्थानों पर रहने 
बाले लोगों में एकोकरण की भावना का अंकुर फूट ही नहीं पाया है । अपनी- 
अपनी समस्याओं से इस प्रकार से उलझ गये हैं कि उनमें आपसी एकता का 
निर्माण होना सम्भव नही लगता। गोरखालैंड की समस्या अपने किस्म की 
अलग ही उभर कर आई है जिसमें नेपालियों ने विभिन्‍न स्थानों पर बसे 
भेतालियों को आह्वात किया है कि व्यवस्था उनके साथ वर्षों से अन्याय व 
अत्याचार करती आ रही है जिसके विरुद्ध कटिबद्ध होकर विरोध करना है! 
भूटान में बसे नेपालियों ने 'राजतन्त्रीय व्यवस्था के विरुद्ध 950 से ही 
अपन्दोलन कर रखा है। सिक्किम के अन्तिम भविष्य का निर्णय भी वहां के 
नेपालियों ने ही किया था। यह कहना पर्याप्त होगा कि परव॑तीय क्षेत्रों की एक 
दूसरे से गुथी राजनीति ने भूटान को यदा कदा भयभीत तथा सशंकित किया 
है। भूटान को बाहरी राजनीति ने उसे हमेशा भय तथा शंका की स्थिति में 
रखा जिसके परिणाम स्वरूव भूटान ने बाहरी देशों से अपने आप को अलग 
थलग रखा। भूटान पवंतीय क्षेत्रों की राजनीति से अत्यधिक प्रभावित रहा। 
975 में सिक्किम की ऐतिहासिक घटनाने उसकी आँखें खोल दी और 
तब से ही भूटान अपने राष्ट्रीय तथा अल्तर्राष्ट्रीय स्तर को ऊँचा उठाने में 
अरसक प्रयत्न करता रहा है । भाज तो भूटान के अत्तर्राष्ट्रीय व्यवहार से 
स्पष्ट लगने लगा है कि भूटान निम्देह भारत के सशक्त प्रभाव से लगभग 
बाहर निकल चुका है। ऐसा हर उठते हुए देश के साथ होता है-भूटाव कोई 
अपवाद नही है पा (000 
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है । भूटान फो बाहरी राजनीती ने उसे हमीशा भय तथा शंका की स्थिति में 
श्खा जिसके परिणाम स्वरूप भूटान ने बाहरी देशों से अपने आप को अलग 

घलग रखा ।। भूटान पर्वतीय द्षोत्रों की राजनीति से अत्यधिक प्रभावित रहा । 

]975 में सिक्किम की ऐतिहासिक घटना ने उसकी आँखें खोल दी और 

तब से ही भूटान अपने राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर को ऊँचा उठाने में” 
अरसक प्रयत्त करता रहा है। आज तो भूदान के अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार से 
स्पष्ट लगने लगा है कि भूटान निसंदेह भारत के सशक्त प्रभाव'से लगभग 

बाहर निकल चुका है। ऐसा हर उठते हुए देश के साथ होता है-भूटान 

कोई अपवाद नही है । 

छ्0 


विरिश्षिष्ट . 
गॉरयालड समस्या से सम्बन्धित प्रकाशित समाचारों के कुछ मंश 
(सप्ची प्रकाशित कंश विभिन्‍न समाचार पत्रों से लिये गये हैं। इसमें प्रमुख 
लंप्र सो सपाधार पछ हैं--टइम्स ऑँड इण्डिया, हिग्दुस्ताव दाइम्स, स्टेट्स- 
मन, इण्डियन एफ्सप्रेस, पैद्धियट मादि 0 





पश्चिमी बंगाल उन छपे हुए पर्चों को पढ़कर अधिक चिंसित है जिसमे 
'गोरखालैंड' की मांग को जिस भाषा में छापा है ।पर्चे अंग्रेजी में छपे हैं और 
अंग्रे जी भाषा भी उच्चस्तरीय है जिसको पढकर संदेह होता है कि इतनी 
उच्चस्तरीय भाषा नेपाली आन्दोलनकारियों की नहीं हो सकती | यह भाषा 
या तो दिल्ली में तैयार हुई है या उन पढ़े-लिखे ईसाइयों के द्वारा तैयार की 
गई है जो प्रारम्भ से ही गोरखालैंड की मांग का समर्थन करते रहे है। 
पश्चिमी बंगाल प्रशासन को यह मालूम करना है कि उक्त पर्चे कहां से छपे 
हैं उससे सत्देह का समाधान हो पायेगा । 

एक प्रकार के पर्च का शीर्षक 'गोरखा डायरी” है जिसमें लिखा है कि 
गोरा नेपालियों का किस प्रकार केन्द्रीय सरकार व पश्चिमी बंगाल सरकार 
शोषण करती रही है । पे में यह भी लिखा हुआ है कि सरकार गोरखा 
सैनिकों को उत्तर-पूर्वी सीमा पर आन्दोलनों को दबाने व कुचलने के लिए 
प्रयोग करती है जिसके परिणामस्वरूप गोरखा सेनिको के दिल में घृणा ऐेई 
हो गई है | यही नहीं सम्पूर्ण क्षेत्र में गोरखा नागरिकों के लिए जीवन मु। कल 
हो गया है। 

पर्चे में आगे लिखा है “क्या यही तरीका है गोरखाओं के साथ बर्ताव 
करने का ?” 

उक्त प्चों के जवाब में पश्चिमी बंगाल सरकार ने अंग्रेजी व नेपाली 
भाषा में पर्चे छापने और गोरखा लोगों के बीच बाटने की योजना बनाई 
है जिससे वे लोग समझ सके कि वामपंथी सरकार ने अब तक उनके लिए 
क्या किया है ? 

(2) प्रधानमंत्री श्री राजीव गाँधी ने सिव्किस के मुख्यमंत्री श्री नर- 
बहादुर भंडारी फो पूर्ण आश्वस्त किया कि उन्होंने उन निराघार आरोपों 
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पर कोई ध्यान नहीं दिया है। जो भंडारी पर यह कहकर लगाये गये हैं कि 
वो 05)9, के आन्दोलन को बढ़ाने के लिए सहायता दे रहे हैं । 

जिस समय भंडारी प्रधानमंत्री से मिले उस समय वे बढ़े उत्त जित ये 
मौर उस्ती उत्ते णना के भाव से णोर देकर कहा कि प्रधानमत्री तुरंत एक 
जाँच समिति बैठाये और फंसला करें कि उक्त आरोपों में कुछ सत्यता है 
कि नहीं । 

मुख्यमंत्री भंडारो ने पश्चिमी बंगाल के एक 07)॥ सांसद के बारे में 
जिक्र फरते हुए कहा कि उन्होंने उनके खिलाफ समाचार पत्रों में यह प्रकाशित 
किया है कि सिपिकम में ऐसे केम्पों का आयोजन किया है जिसमे 0]ग.,8 
के आन्‍्दौलन को और भी भड़काने की योजना बनाई गई है। क्या सिविकम 
में ऐसी कोई 0८॥79] 8ह8०॥०५ नहीं है जो इस बात का ध्यान रसे कि 
सिविकम में गया हो रहा है ? 

पत्रफारों से बातचीत करते हुए श्री भंडारी जी मे कहा कि “हमको 
दाजिलिंग नही चाहिए। हम उसको प्राप्त करने फी क्यों इच्छा करें ? सिविकम 
की जनसंस्या 3 लाख है और दाजिलिंग को 4 लाख । हम भारत में मिल 
गये, लेकिन दार्येलिंग में मिल जाने का अर्थ होगा हमारा अस्तित्व सगभग 
समाप्त ॥7 

भंडारी ने आगे कहा, “सिविकम भारत का अंग है और एक पूर्णे 
राज्य है। दाणिलिग में शामिल होकर वे एक जिले का भाग नहीं बनना 
चाहेंगे । वया मुझे राष्ट्रीय हितों फी रदा नहीं करनी है ?" 

भंडारी ने अपनी बातचीत में यह भो कहा कि प्रधानमंत्री ने उनकी 
दो महत्वपूर्ण मांगो फो स्वीकार करने के लिए आश्वासन दे दिया है। पहली 
मांग तो 30,000 नेपाली निवासियों की है जिनको कानूनी नागरिकता 
प्राप्त नही है और दूसरी नेपाली बोलने वाले लोगों के लिए विधानसभा में 
सीट का आरक्षण । भंडारी ने कहा कि उक्त दोनों ही मांगे शीघ्र है स्वीकार 
कर सी जायेंगी । 

(3) पश्चिमो बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति मसु ने कहा कि 'गोरलालेड' 
का आसोलन जस्दी प्तमाप्त होने वाला मही । आन्दोसम कौ प्लूटपुट धथ्नामों 
सै यह स्पप्ट जाहिर है कि 0प्ा,ए घन व हथियारों के माधार पर एक 
लम्बी गवधि तक आन्दोलन चलायेंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसे 
आन्दोलन के लिए सतर्कता से निवटा जाए और उसके लिए त॑यारी भी को 
जाय। 

पत्रकारों से बात करते हुए ज्योति बसु ने कहा कि तागा,ए के 
आन्दोलन के लिए धन कहां से आ रहा है, यह तो नहीं कहा जा सकता 
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घेकिन उनका धीशिग से मिलने का कोई इरादा नहीं है जो “राष्ट्र - विरोधी 
कार्यवाहियों' में जुटे हुए हैं और बाहरी शक्तियों से अपने आन्दोलन के,व[ 
“कै, लिए सहायता ले रहे हैं । 
ज्योति बसु ने दानिलिय की घटनाओ के बारे में : केन्र को सूचना दे 
7दी'है जौर छीगा,ए क्रे आन्दोलन से निबटने के लिए अतिरिक्त 'पुलिस की 
सहायता मांगी है । 

श्री बसु में अपनी पार्टी (07१४) को नोति को स्पष्ट करते हुए कहा 

'कि दाजिलिंग को 'स्पानीय स्वायतता! प्रदात कर देनी चाहिये। खूकि 
गोरखा घोग कबोले (7:09) नहीं है इसलिए सविधान में उस्ती के अनुसार 

"संशोधन होता चाहिए। थी बसु ने यह भी कहा कि संविधान में 8वीं धारा में 
भेपालियों के लिये नेपाली साथा को सम्मिलित कर लेगा चाहिए । 

मुख्यमंत्री बसु ले प्रेस से भी यह अनुरोध किया कि वह इस प्रकार 
के समाचार प्रकाशित न करें जिससे राज्य में अकारण उपद्रव हो और लोगों 
में बाग भड़के । 

(4) दार्जलिंग पहाड़ी क्षेत्र में एक नये अकार व चिंद्रोह-86 खड़ा 
हुआ है। वहाँ के ठेकेदारों ने जिला प्रशासकों को एक नोटिस में. स्पष्ट कर 
दिया है कि स्थानीय समस्त ठेकेदार 9 सितम्बर, 2986 से रास्ता रोकों 
' आन्दोलन! प्रारम्भ कर देंगे यदि उनके बिलों का भुगतान नहों किया गया । 

विश्वस्त सूचनाओं के आधार पर यह कहा गया कि ठेकेदारों को 
“भुगवान इसलिए नही हो पाया क्योकि इंजिनियसे हड़ताल पर चत्ने गए ये जो 
“बिलों का असली भुगतान करते थे । 

(5) 43 सित०, 7986 'ठपा।# के आंदोलनकारी नेताओं ने 
“अचावक (बिना किसो घोषणा के) 'टिबर रोको' आंदोलन शुरू कर दिया और 
5, के अध्यक्ष सुभाष घीशिंग ने कहा कि टिंवर रोक” कदम उतके 
मांदोलन का एक हिस्सा है। धीशिंग का कहना था कि वे मैदानी लोगों को 
पहाड़ी क्षेत्र में व्यापार नहीं करने देंगे और न पहाडी लोगों का शोषण बर्दास्त 
करेंगे। घोधिय ने आगे कहा कि वर्षों से भ्रष्ट मदाती व्यापारियों ने दार्य- 
किंग तथा जलपायगुड़ी के जग्रतों का गलत तरीके से शोषण किया जिसे 
भविष्य में नही हाने देंगे । 'टिबर रोक्ो/ आंदोलनकारी नेताओं ने ट्बिर से 
भरे ट्रक को खाली फरवा लिया । 

उक्त आंदोलन के परिणामस्वरूप दार्जलिंग धाटी के पर्यटक होटल 

जो खूजा. मौसम में भरे रहते थे, वे इस समय लगभग खाली हैं । 
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(5) दाजलिंग, कलिग्रषोंग तथा कुरसौंग (/05०008) में जीवन 
अस्तब्यस्त रहा | एकदिन पहले सी० पी० एम० के कार्यकर्ताओं ने 0श.7 
के आन्‍न्दोलनकारियों पर हिसात्मक कार्यवाही की, उसके फलस्वरूप पहांडी 
क्षेत्रों में काम-काज ठप्प रहा । 

घटनाओं के सिलसिले मे एक नया मोड़ दिखाई दिया वह यहू कि 
€॑प्वा नैपालियों के लोगों ने 'गोरखालेंड' की माँग का विरोध करने का 
निश्चय किया । लैप्चा नैपालियों का कहना है कि वे,दार्जलिग के मूलनिवासी हैं 
और थे नही चाहते कि दार्जलिंग को पश्चिमी बगाल से अलग कर दिया 
जाय । इस घटनाचक्र के मोड ने साम्प्रदायिक तनाव को जन्म दिया है। इस 
नप्रकार का तनाव फलिंगर्पोंग मे भी घटित होने की सभावना है क्योकि 
कलिंगपौग में ल॑प्चा नेपाली अधिक सख्या में हूँ । लंप्चा नेपालियों के एक 
प्रतिक्रियात्मक कार्यवाही से सिक्किम के लंप्चा नेपालियो पर प्रभाव पड़ने का 
आशा है । 

(7) पश्चिमी बगाल कांग्रेस विधायक दल की कमेटी'दो घटे विमर्श 
करने के बाद भी यह निर्णय नहीं कर पाई कि कया गोरखालेड! को मे. « 
की आलोचना करनी चाहिये जब कि वे भी जानते हैं कि इस प्रकार की माग 
राष्ट्र विरोधी है। इस प्रकार का प्रस्ताव प्रान्तीय विधान मे रखा जा चुका 
है । काग्रेस विधायक दल ने इसलिए भी अभी आलोचना नही की है वयोकि 
भ्रधानमत्री राजीव गाँधी ने अपने बयान में यह स्पष्ठ कहा था कि गोरखालेड 
की मांग किसी भी भ्रकार से राष्ट्रविरोधी नहीं है। परन्तु कांग्रेस प्रदेश 
कमेटी के अध्यक्ष श्री प्रियरंजनदास मुशी ने उस पस्ताव पर अपने हस्ता- 
'क्षर कर दिये जो 'गोरबालंड' आन्दोलन को राष्द्रविरोधी घोषित कर रहा 
था। श्री दास भुशी के हस्ताक्षर करने में अन्य काग्रेसी विधायकों ने उनको 
'आड़े हाथ लिया और कहा कि उन्होंने प्रस्ताव पर अपने हस्तादार बिना कैद्ध 
'के संकेत प्राप्त किए क्‍यों किये । 

मुंशी मेःइस -बात का खंडन करते हुए 'फहा कि उन्होने उन विधायकों 
की किसी 'प्रकार से गुमराह नही किया है। अपना स्पष्टीकरण देते हुए कहा 

कि'गोरबालेड' की समस्या के बारे मे थी अजुनर्िह से खुलासा “बात कर 
'ली थो तथा श्री बूटातिह ने भी उन्हें सवंदतीय समिति की बठक में शामिल 
'होने 'के लिए अनुमति दे दी थी ! थी दास मुंशी ने आगे यह भी कट्ठा कि 
वे प्रधानमस्त्री' राज॑व गांधी की राय तथा संवाधित बयावों'के स्चारेस्यें 
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ह कफ अक्तयत पर त्छाक 

पूर्णतया >अनभिक्त-चेत का ग्रे छत विधायक दल के मुदय विष श्री सुब्रत मुख 
श्री मुशी के अधिवः क्रालोचक लगे । 9 ५४ 

श्री दाव मुंशी ने अपनी राय को दुहराते हुए पुनः वही वात कही 
कि 'एपा।? जा आन्दीलन राष्ट्र विरोधी है। यह जानते हुए कि प्रधानमत्री 
की राय उससे विपरीत है । दास मु शी ने अपने बयान में यह भी कहा कि 
उन्हे पहले ही धप्रकी मिल चुकी है कि अग्रले चुनाव में कांग्रेस सीट नहीं 
मिलेगी । 

(7) गोरबार्लेंड से आन्दोलन के बारे में निम्न विभिसत संदेह प्रका 
शित किए गये । 

]. गोरखालड को मांग के पीछे बाहरी शक्तियाँ का हाथ है विशेष 

रूप से चीन 

2. सुभाष घीशिग से अपनी मांग को पूरा होने के लिए चीवे, नेपाल 
पाडिस्तान पत्र भेजे हैं। यहां तक संदेह हे कि उसने पभ्र इंग्लैंड 
तथा अमरीका भो भेजे है जो राष्ट्रविरोधी हरकत है ॥ 
ऐसा अनुमान है कि गोरखा आन्दोलन का लाभ नेपाल के उठता 
हुआ चुजु आओ वर्ग ले रहा है। नेपाल का उठता हुआ बुजुआ वर्गे 
गोरखा आन्दोलन का प्रयोग इसलिए भी कर रहे हैं क्योकि वर्धा 
भारतीय व्यापारी वर्ग जिसने बाजार को पूर्णतया नियंत्रण कर 
रखा है उनफ्े सामने कमजोर पड़ते हैं । 

» नेपाली, बुझु आ वर्ग तथा भारती य बुजु आ वर्ग मे एक निरन्तर 

संघर्ष है| 

(8) सुभाष घोशिंग गोरखालंड के आन्दोलन को निरन्तर रूप से 
चलाने में अब असमर्थ पाते हैं। उनके नेतृत्व को शक्ति धीरे-धीरे कम 
इोती जा रही है । अपने सशक्त समर्थकों पर नियंत्रण ढीशा पद रहा है । 
शाश्दोलन है समर्थकों के बीच संघपे पेदा द्वो गया है जिसके फलस्वरूप लोग 
दो भागों में वि्वाजित हो गये है। एक ओर उम्रवादी नेता जितकी मात्र 
एक ही मांग है कि 'गोरखलैड' एक अलग से प्रान्त हो और केरद्र से सम- 
क्ौता करने को तैयार नहीं । दूसरी ओर घोशिग के समर्थक है जो घीरे* 
घीरे कम होते ना रहे है, केन्द्र से किसी ठोस हल की तलाश में हैं वे उप्रवादी 
समर्थेक जिनका अत्यधिक प्रभाव कलिगपौँंग, मिरिक (शीट) तथा अन्य 
स्थानों पर अधिक है ( घीशिग ने सार्वजनिक दयानों में यह स्वीकार किया 
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है कि थे अपना प्रभाव धीरे-धीरे खी रहे हैं। उमग्रवादियों का कहना है कि 
पहाड़ी क्षेत्र का दायरा सिलीगुड़ी तथा अन्य द्वारों तक बढ़ाना है। उनकी 
यह धारणा है कि अपनी मार्गों की पूर्ति के लिए एक ही रास्ता है वह यह कि 
उन्हें ध्पनी शक्ति बढ़ानी है । 
(9) सुभाष घीथिंग के ध्रतिरिक्त और धी महत्वपूर्ण नेता है जिनमें 
परे कुछ तो निरन्तर भान्दोलन में सक्रिय हैं और कुछ उप्तमे से मारे गये । 
आर. पी. वधवा, सौ. के, प्रधान, छितेन शेरपा, (छात्र सभा), एन- 
डी. मोकतन, के. वो. राय, निर्मेल खालिग, थो. बी. गुरंग तथा रुद्रकुमार 
प्रधान, महिलाओं में श्रीमती इन्द्रकला प्रधान जो अब तक फरार है । आर. 
पी. बधवा (रामप्रसाद बंधवा) को सभी आक्रमणों के पीछे मास्टर माइंड कहा 
जाता है सीक्योरिंदी फोर्सेस, पर जितने भी आक्रमण हुए उप्तमें भरी बधवा की 
सक्रिय भूमिका रही। बधवा इस समय नेपाल में बताये जाते हैं। बधवा अवकाश 
प्राप्त नेवी अ्राफीसर रह चुके हैं जो !930 में थे। 982 तथा 986 के 
बीच दो बार गिरफ्तार भी किये गये जो कि 'चुनाव बहिष्कार” का मामला 
था। लेकिन दोनों वार उनको रिहा कर दिया गया । औपचारिक दृष्टिसे 
हस्हें गोरखा आन्दोलन फ्रन्‍्ट से तिकाल दिया गया है। 9 फरवरी, 987 
को मिरिक पुलिस स्टेशन तथा आमंरी पर आक्रमण करने का दोषों बधवा 
को ठहराया गया था। तीन सुरक्षा सैनिकों की हत्या के दोपी भी बधवा हैं 
जिनकी पुलिस को तभाश है। ४ 
ऐसा कहा जाता है कि बध्वा गुरिल्ला द्रेनिक केम्प का संचालन कर 
रहे हैं जिसका केन्द्र नेपा 4 के इस्लाम तथा लातरा के जिले में है ॥ वधवा श्री 
हांडा (डी. भाई. जी) पर आक्रमण करने के दोपी ठहराये गये थे । 
उक्त घटनाओं के वाद घीशिंग ने घोषणा की कि बधवा धबेले द्वी 
शाम कर रहे हैं तथा बधवा का हांडा पर आक्रमण स्रिफ व्यक्तिगत मतभेदों 
का परिणाम था और इनका आन्दोलन से कोई संबन्ध नहीं है । 
सी. के प्रधान आन्दोलन से संबंधित कलिगरपोग इकाई के संयोजक 
कहे जाते हैं। लगभग 35 वर्ष की उम्र है तथा उनको कोपरेटिव बैंछ से 
बर्खास्त कर दिया गया था बर्योंकि उन्होंने धन का गैरकानूनी दुरुपयोग 
किया था । प्रधान एक अच्छे वक्ता है तथा अपने भाषण के माध्यम से भीड़ 
को अपने समर्थन मे बहा ले जाने की क्षमता है। प्रधात अपने साथ हमेशा 
कुछ अंगरक्षक भी रखते हैं जिनमें चार महिलाए' भी हैं। कलिग्रपोंग 
के मेलाग्राउन्ड पर प्रधान ने ही भीड़ का नेतृत्व किया था जहाँ भारत-नेपास 
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संघि (950) को जवाते का आह्वान था । यह प्रश्येत काको । ग्र हो गया 
था जिसने पुलिस कर्मचारियों पर प्रहार भी किया था। यहाँ पुलिस 
फाइरिंग से 8 स्पक्तियों की मृत्यु भी हुई थी जिसमें आधी महिलाएँ 
थीं। इस प्रदर्शन में एक पुलिस जवान की मुत्यु हो गई घी* 
तथा कमाल मजमुदार (डी. आई. जी. सी. आई. डी.) गंभीर रूप से घायल 
हो गये थे । फह्ा जाता है कि इस समय प्रधान गैंगटोक (सिविष्ठम) में है 
और वहाँ से अपनी रणनोति का संचालन फर रहे हैं । 

छितेन शेरपा लगभग 40 घर से ऊपर हैं ओर नागालेंड के निवासी 
हैं । शेरवा नागालैंड के पूर्व मुख्यमंत्री के अंग्रक्षक भी रह चुके हैं। शेरपा 
को भी श्री हाडा (डो आई जी- पर आक्रमण करने का दोधो ठहराया गया: 
है। 

वो बी. गुरंग लगभग 50 में ऊपर हैं। एक कुशल पैराटूपर्स हैं जिर्होंने 
वर्मा युद्ध में सक्रिय भूमिका निभाई थी। गुरंग एक नाटकीय तरीके से कवि 
का आवरण लिए (947) माइकल मधुमूदन के रूप में अपने आपको दूसरों 
के सामने भरस्तुत करते रहे । इसके बाद गुरंग पूर्वी पाकिस्तान चले गये । 
बाद में एक तिब्बती महिला के साथ शादी कर तिब्बत्त मे रहे । तिब्वत के 
बाद भारत में पुन;प्रकट हुए । गुरंग एक प्राइवेट इन्श्यौरैंस कम्पनी में फील्ड 
एजेन्ट रहे ओर तव तक काम करते रहे जब तक 985 में गोरखा आन्दोलन” 
में शामिल नही हो गये। 

इन्द्रकला प्रधान (35 वध) जो अभी फरार हैं। ये टरवुल वबॉइज 
हाई स्कूल में अध्यापन का काम कर चुकी हैं। गोरखा आन्दोलन की सचिव 


हैं तथा रुद्र कुमार प्रधान की पत्नो हैं । 
जाक्] 


सिचुला की सन्धि, 7865 





अनुच्छेद --ब्रिटिश सरफार और भूटान सरकार के मध्य में अब से 
चिरस्थायी शान्ति और मित्रता रहेगी । 
अनुच्छेद 2--फ्योंकि भूटान सरकार ने बाश्म्वार आक्रमण किए और 
बदले में हरणाना देने से इन्कार कर दिया; और पपोकि सपरिपद्‌ भहामहिंम 
गवर्नर जनरल ने जिन अधिकारियों को दोनों राज्यों के मध्य वर्तमान मतभेदों 
का सौहादंपूर्ण समायोजन प्राप्त करने के प्रयोजन से भेजा था, उनके साथ भी 
अपमानणनफ ध्यवहार किया गया। अतः ब्रिटिंग सरकार सशस्त्र सेना की सहा- 
मता से सम्पूर्ण बंगाल दुअर्स-क्षेत्र और भूटान में प्रवेश करने वाले दरों की रक्षक 
मुछेश पहाड़ी चौकियों यो जीत लेने के लिए विवश हो गई और चूंकि अब 
भूदान सरकार ने अपने पिछते दुराचरण पर खेद प्रकट किया है तथा ब्रिटिश 
सरकार के साथ मंत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्यापित करने फी इच्छा जाहिर की है, अतः 
एतद्‌ द्वारा यह तय किया जाता है कि रगपुर-तिला, कूचविहार और असम की 
सोमा से लगा हुआ वह सम्पूर्ण इलाका जी अठारह-दुअर्स के नाम से प्रसिद्ध है 
तथा उसके साय-साथ अम्बारी फालकोटा ताल्लुका एवं तीस्ता नदी के बाँये 
तट पर स्थित परव॑तीय प्रदेश भूटान सरकार द्वारा चिरकाल के लिए ब्रिटिश 
सरकार को अर्पित किया जाता है। तीस्ता नदी के बाँये तट का पर्वतीय प्रदेश 
तथा अम्बारी फालकोटा तानुबका उस सीमा तक ही दिया जायेगा जो कि 
इसी काम के लिए नियुक्त किए गए ब्रिटिश आयुक्त द्वारा निर्धारित की 
जाएगी। 
अनु*छेद 3--भूटात सरकार इस सन्धि द्वारा यद्द स्वीकार करती है 
कि यह उन तमाम ब्रिधिश नागरिकों तथा उनके साथ-साथ सिविकम व कूच- 
बिहार के सरदारों के उन नागरिकों को भी समर्पित कर देगी जोकि इस 
समय भूटान में अपनी इच्छा के विरुद्ध हैं; और वह इससे भी सहमत है 
कि ऐसे समस्त व्यक्तियीं या किसी भी व्यवित की ब्रिटिश प्रदेश में वापसी के 
दौरान उनकी राह में कोई रुकावट खड़ी नहीं की जाएगी । 
अनुच्छेद 4--भूटान सरकार ने इस सन्धि के अनुच्छेद 2 में जिन 
प्रदेशों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, उतका अपण कर दिया है, किः 
उसने अपने भूतकालीन दुराचरण पर छेद प्रकट क्रिया है, कि वहू एव द्वारा' 
भविष्य के लिए वचनवद्ध हो गई है कि सभी दुराशयी व्यक्तियों को ब्रिटिश 
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प्रदेश में, तथा सिविकम या कूचविहार के राजाओं के प्रदेश में अपराध-कर्म 
करने से रोका जाएगा; तथा यह स्वीकार किया है कि उसके आदेशों की मब- 
हेलना करते हुए इस प्रकार के जितने भी अपराध होंगे उन सवके लिए तल 
कान पूर्ण हरजाना दिया जाएगा । इसलिए इसके बदले में। त्रिटिश सरकार इस 
बात पर राजी हो गई है कि भूटान सरकार को प्रतिवर्ष पचास हजार रुपयों 
दे, वरावर भत्ता देंगी, उससे ज्यादा नहीं । इस भला राशि का भूगतान जुग- 
पेन के पद से नीचे के पदाधिकारी को नहीं किया जाएगा तथा यह इस प्रमो- 
जन से भूटान सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त होगा ओर इसके अतिरिक्त एतदृद्वारा 
हैगे इसके प्रति भी सहमत हैं द्वि भुगतान निम्नलिखित प्रकार से किया जाय 
भूदाव सरकार द्वारा सन्धि की शर्तों की पूति किए जाने पर पच्चीस 
हजार रुपया (25,000 रुपया) । 
प्रथम भूगताव के वाद आने वाली 20 जनवरी को पैतीस हजार रुपया 
(35,000 रपया) 
क्रामामी 0 जनवरी को पँतालीस हजार रुपया (45,000 रुपया) | 
परवर्ती प्रत्येक /0 जनवरी को पचास हजार सवरा(50,000 रुपया) । 
अनुच्छेद 5-यदि भूटान की ओर से दुव्यंबरहार किया गया अथवा 
बहू अपनी प्रजा की ओर से होने वाले आक्रमणों वो रोकने में असफल रहेगी 
अथवा, कि यदि वह इस सम्धि के उपवन्धों का पालन नहीं करेगी तो उस 
स्थिति: में दविटिण सरकार स्वयं के इप अधिकार को सुरक्षित रखती है कि वह 
क्षतिपूरति राशि के पूर्ण अयवा आंशिक भुगतान को किसी भी समय स्थगित 
क्र देगी. ॥ 
अनुच्छेद 6--व्रिटिश सरकार एक्द्द्वारा सहमत है कि भूटात सरकार 
यदि १854 के सप्तम अधिनियम के अन्तर्गत लिखित रूप से विधिवत्‌ मांग 
करेगी तो उत सभी भावी न;गरिकों का अभ्यर् ग कर दिय। जाएगा जिनके 
द्वारा व्रिदिश अधिकार क्षेत्र में शरण ली गई है तथा जिन पर निम्वलिखित 
अपराध-कर्मों का दोषारोरण किया यया है | सत्‌ 854 के सप्तम अधिनियम 
कौ एक प्रतिलिपि भूटान सरकार कौ दे दी जाएगी । वे अपराध इस प्रकार 
हैं---हृत्या, ह॒त्या का प्रयरत करना, बलाल्हार, अपहरण, व्यवितेगत भयंकर 
मारपीट, अंग-भंग करना, डरती, ठगी, लूटमार या चोरी, मवेशियों की चोरी 
किसी; के घर में संघ मारकर घुसना तथा उसमें चोरी करना, आगजनी, किसी 
ग्राम, घर या कस्बे में आग लगा देना, जालसाजी करना या जाली दस्तावेज 
तैयार करता, प्रचलित सिक्‍कों के जेंसे ही जाली सिक्‍क्रे बनाना, जानवूझ फर 
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खोटे या जाली सिक्के जारी करना, झूठी कसम खाना, झूठी कर्तम दिलाना 
सार्वेजनिक अधिकारियों या अन्य व्यक्तियों द्वारा मवन तथा उपरोक्त अपरोधों 
में से किसी भी एक अपराध में सद्दायक होना । 
अनुच्छेद 77-भूटान सरकार एतद्द्वारा संहमताहै कि बंगाल फे पसैंपिंट- 
भेंट गवर्मर द्वारा अथवा उसके प्राधिकार के आधार पर विधिवंत्‌ 'माँग किये 
जाने पर वह उस किसी भी ब्रिटिश नागरिक का अभ्यपंण कर देगी जिस पर 
कि पूर्वोक्‍्त अनुच्छेद में वणित किसी भी अपराध का दोपारोपण किया गया 
है तथा जिसने भूटान सरकार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले प्रदेश में 
शरण ली है। इसके अलावा भूटानी सरकार भूठानी नागरिकों का भी यदि 
उन्हीने उक्त अपराधों में से कोई सा भी अपराध ब्रिटिश भूमि पर किया है 
ओर तदुपरान्त भूटान में भाग आए हैं-अभ्यपंण फर देगी; बशतें' कि उनके 
अपराध का ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत किया जाए जो कि जिस जिले में अपराध 
घढ़ित हुआ हो उसके स्थानीय न्यायालय को सन्तुष्ट कर सके । 
अरतुच्छेद 8--भूटान सरकार एतद्द्वारा सहमति प्रकट करती है कि 
बह सिविकम और कूचबिह्ार के राजाभो के विरुद्ध मपनी शिकायतों के तमाम 
कारणों को अथवा अपने किवादों को ब्रिटिश सरकार के विवाचन के लिए 
सुषुर्द करेगी एवं उसके द्वारा दिए निर्णय का पालन करेगी और ब्रिटिश सरकार 
भी एतदुद्वारा प्रतिज्ञा करती है कि वह ऐसे तमाम विवादी और शिकांमत्तों के 
बारे में पता लगा कर उन पर न्याय की अपेक्षाओ के अनुरूप निर्णय देगी तथा 
इस बात पर जोर देगी कि सितिकम ओर कूचविद्वार के राजा भी उस निर्णय 
फो पालन फरें । 
अनुच्छेव 9--दोनो सरकारों के बीच मुक्त व्यापार और वाणिज्य 
की व्यवस्था होगी । ब्रिटिश भू-भाग में निर्यातित को जाने वाल्ली भूटानी 
वस्तुओ पर कोई शुल्क वसूल नही किया जाएगा गौर न ही भूढान सरकार 
भूटान में निर्यातित अगवा भूटान में से होकर ग्रुजरने वाले ब्रिटिश माल से किसी 
भी प्रकार का शुल्क बसूल करेगी । ब्रिटिश भू-भाग में रहने वाले भूठानी 
मागरिको को ब्रिटिश नागरिकों के समान ही न्याय सुलभ होगा भोर इसी 
प्रकार से भूटान में रहने वाले ब्रिटिश नाग रिकों को भूटान सरकार की जनता 
के समान ही न्याय सुलभ होगा । 
अनुच्छेद 0--प्रस्तुत 0 अनुच्छेदों वाली यह सन्धि वारीब ] 
नवम्बर 865 को तदूनुसार भूटिया वर्ष शिमलुग के नवम्‌ माह के 24 वें 
दिन को सिंचुला में की गई है । इस पर लेफिटनेंट कर्नेल हरबटं श्रस सी.दी. 
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क्योंकि दिनाक ] नवम्बर, 865 तदनुरूप भूटानी वर्ष शिगलाँग 
के नवम्‌ माह के 24 वें दिन को सिचुला मे ब्रिटिश ओर भूठात सरकार के 
बीच सम्पन्न हुई सन्धि के चतुर्थ ओर अप्टम अनुच्छेद को संशोधित करना 
वॉछनीय है ४तः निम्नलिखित संशोधनों के प्रति एक ओर से प्तो सिक्किम के 
राजनीतिक अधिकारी श्री सी. ए. बेल सहमत हैं; उनके द्वारा सहमति इस 
आधार पर दी गई है कि परममान्य सर गिल्बर्ट जॉद इलियट-मुरे-किनिर्मोड 
पी. सी.,, जी एम. एस. आई. ई , जी. सी. एम. जी .ढ, अले माफ भिम्टो, माइ- 
सराय भर भारत के सपरिपद्‌ गवर्नर जनरल ने उनमे सम्पूर्ण शब्रितयां इसी 
आशय से निहित फी थी । दूसरी तरफ से महूामान्य सर 3ग्येन वाग्भुक, कैसी. 
आई.ई. भूटान के महाराजा ने इसे स्वीकार किया है । 

सन्‌ 965 की सिंचुला-सन्धि के चतुथथ अनुच्छेद मे निम्नलिखित परि- 
नधेन किया गया है: 

ब्रिटिश सरकार ने तारीख !0 जनवरी, 90 से भूटान-स रकार को 
दो जाने वाली वाधिक भत्ता धनराशि को पचास हजार श्पयों (६ 50,000) 
से बढ़ाकर एक लाख रुपया (रु. ],00,000) कर दिया है । 

, भर 865 की सिंचुला-सन्धि के अष्टम अनुच्छेद को संशोधित कर 
दिया गया है; संशोधित अनुच्छेद इस प्रकार है: 

भारत भूटान सन्धि 4949 &#7666 2 
“ब्रिटिश सरकार विश्वास दिलाती है कि वह भूदान के आन्तरिक 


प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करेगी । अपनी ओर से भूटान सरकार यह मन्जूर 
फरतो है कि वह अपने विदेश-सम्बन्धो के मामले में श्रिटिश सरकार की सलाह 


सै मार्गदर्शन भ्राप्त करेगी | झूचविहार और सिविकम के महाराजा के साथ 
* ६, उत्पल्‍्त होने पर अयवा उनके विरुद्ध शिकायत का कारण पैदा होने 
जामले ब्रिटिश सरकार के विवाचन के लिए सुपुर्द किये जायेंगे। 


४ * ॥९ इस सरह के विवादों का निपटारा न्यायिक अपेक्षाओ के अन- 
॥। 


48॥ 


एवं सम्दोजय देव जिम्पे तया देमसेरेन्से दोनाई ने हस्ताक्षर किये हैं तथा मुहर 
मंकित की है। सत्यांकन एक और तो महामहिम वाइसराय एवं गवर्दर जन- 
रल द्वारा किया जायेगा तथा दूसरी ओर महामान्य देवराजा और धमंराजा 
द्वारा किया जाएगा एवं इस तारीख से लगाकर एक महीने के भीतर सन्धि 
का उनके मध्य परस्पर आदान-प्रदान किया जाएगा । 
एच० बस 
सेपिटनेंट कर्नल 
प्रमूख सिविल और राजनीतिक अधिकारी , 
देवनागरी मे, 
भूटानी भाषा में, 
इस सन्धि को मेरे द्वारा कलकत्ता में 29 नवम्बर, 865 की सत्यौ- 
कित किया गया । 
दिनाक 25 जनवरी, 866 जॉन लॉरिन्स 
गवर्नर जनरल 
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क्योंकि दिनाक 2] नवम्बर, 865 तद्नुरूप भूटानी वर्ष शिगलाँग 
के नवम्‌ माह के 24 वें दिन को सिचुला में ब्रिटिश और भूटान सरकार के 
बीच सम्पन्न हुई सन्धि के चतुर्थ और अप्टम अनुच्छेद को संशोधित फरना 
वॉछनीय है शत: निम्नलिद्वित संशोघधनों के प्रति एक ओर से तो सिमिकम के 
राजनीतिक अधिकारी श्री सी. ए. बेल सहमत हैं; उनके द्वारा सहमति इस 
आधार पर दी गई है कि परममान्य सर गिल्ब्ट जॉन इलियट-मुरे-किनिर्मोंड 
पी. सी., जी एम. एस आई. ई, जी. सी. एम जी , अले आफ मिनटों, बाइ- 
सराय और भारत के सपरिपद्‌ गवनंर जनरल ने उनमे सम्पूर्ण शक्तियां इसी 


आशय से निहित की थी । दूसरी तरफ से महामान्य सर उम्येन वाग्चुक, के सी. 
आई.ई. भूटान के महाराजा ने इसे स्वीकार किया है । 

सन्‌ 965 की पिंचुला-सन्धि के चतुर्थ अनुच्छेद मे निम्नलिखित परि- 
बर्धन किया गया है 

ब्रिटिश सरकार ने तारीख ।0 जनवरी, 90 से भूटान-सरकार को 
दी जाने वाली वापिक भत्ता धनराशि को पचास हजार रुपयों (6 50,000) 
से बढ़ाकर एक लाख रुपया (रु. ,00,000) कर दिया है । 

, संत 865 की सिचुला-सन्धि के अष्टम अनुच्छेद को सशोधित कर 
दिया गया है; सशोधित अनुच्छेद इस प्रकार है 

भारत भूटान सन्धि 4949 #ज50९6 2 

“ब्रिटिश सरकार विश्वास दिलाती है कि वह भूठान के आन्तरिक 
प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करेंगी । अपनी ओर से भूटान सरकार यह मन्‍्जूर 
करती है कि वह अपने विदेश-सम्बन्धों के मामले में ब्रिटिश सरकार की सलाह 


से मार्गदर्शन प्राप्त करेगी । कूचबिहार और सिविकम के महाराजा के साथ 
विवाद उत्पत्न होने पर अयवा उनके विरुद्ध शिकायत का कारण पैदा होने 
पर ऐसे मामले ब्रिटिश सरकार के विवाचन के लिए सुपुर्द किय्े जायेंगे। 
ब्रिटिश सरकार इस तरह के विवादों का निपटारा न्यायिक अपेक्षाओं के अनु- 
रूप करेगी तथा वह इस बात पर जोर देगी कि उसके निर्णयों का नामित : 
महाराजाजओं द्वारा अनुपालन किया जाय ।! 

पुत्राखा, भूटान मे इसको चार भ्रतिया दिनाक 8 जनवरी; !90 तद्‌- 
नरूप भूटानी घरा-पक्षी (सा-जा) वर्ष के ग्यारहवें महीने को 27वीं तारीय 
को तैयार की गई। 


+ / सो. 25 22 के घर्मेराजा की मुद्रा 
पिव्किम-स्थित--राजिदीतिक अधिकारी महामान्य भूटान-नरेश की मुद्रा 


राजनीतिक अधिकार तात्साँय लामाओं की मुद्रा 
दि जोकि -ह जनवरी: 4 5। 90 टांग्सा पेनलीप की मुद्रा 
पारो पेनलोप की मुद्रा 
जुग ड्रोनिर की मुद्रा 
थिम्बु जोंगप्रेन की मुद्रा 


पुनाका जोंगपेन की मुद्रा 
वाग्डु पोटांग जोंगपेन की मुद्रा 
ढाका पेनलोप की मुद्रा 

देव जिम्पोन की मुद्रा 


भारत का मिनटों वाइसराय और गवर्नेर-जनरल इस सन्धि को भारत 
के वाइसराय और सपरिपद्‌ गवर्नर-जनरल मे फोर्ट विलियम नामक स्थान पर 
24 भार्च, 490 फो सत्यांकित किया था । 


एस. एव बटलर 
सचिव, विदेश-विभाग, भारत सरकार 
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राष्ट्रीय-तभा का संविधान 
सभा-बठकों के नियम-विनियम 





निम्नलिखित नियमों को आदेश के रूप में असारित करते हुए महा 
गरिसमामय नरेश को प्रसन्‍तता अनुभव होती है। इन तियमों का पालन राष्ट्रीय 
सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है (शाही सलाहकार परिषद्‌ के सदस्यों से 
विमित) । 


अपने इस सुहाने और आकर्षक देश का राजनीतिक और धामिक, क्षेत्र 
में नवोत्यान करना सभी देशवासियों का एक पवित्र कत्तंव्य है। जब हमारा 
देश विकसित होगा तो हरेक जोंग और उसमें रहने वाली जनता भी सुखी 
ओर समृद्ध होगी । 

हमारा संविधान शायद उतना बडा नही है जितने कि अन्य देशों के 
संविधान हैं । किन्तु क्योकि जनता की जीवन-दशाओं के उत्थान ओर कल्याण 
को ध्यान में रखते हुए सभी सदस्पों ने जरूरी उपायों को हाथ में लेने के भ्रति 
अपनी सहमति प्रकट की, अतः महागरिमामय ड्रक ग्याल्यों ने कृपापूर्वक 
राष्ट्रीय-सभा की स्थापना की है । 

कई बुद्धिजीवियों के परामर्श से किसी निर्णय (अपने देश की उनलत्ति 
के लिए) पर पहुंचना सदेव ही अधिक बुद्धिमतापूर्ण है, बतिस्पत इसके कि 
सिर्फ एक वक्त द्वारा एकान्त में वह निर्गरर क्रिया जाय | ऐसा करना 
न सिर्फ समकालीन युग के लिए लाभदायक थिद्ध होगा अपितु इससे भावी 
परीढ़ियों को भी लाभ होगा, राष्ट्रीय-सभा की स्थापना इसी लक्ष्य को ध्यान में 
रखकर की गई है । 

राष्ट्रीय सभा द्वारा लिये गए निर्णयों के बनुसार ही देश के प्रशासन 
का संचालन किया जायगा । ईश्वर की अनुकम्पा और हमारे पूवव॑वर्ती शासकों 
द्वारा उठाए गए सही कदमों के परिणामस्वरूप हमअपने देश ,की स्वाधीनता 
भर राष्ट्रीय एकता को बताये रखने में सफल रहे हैं । यद्यपि स्वाधीनता रत्न 
का परिरक्षण करने में तो हम सफल रहे हैं, लेकिन शिक्षा की कमी,के कारण 
हम अभी भी पिछड़े हुए हैं। घैक्षगिक पिछड़ेपत के कारण हम बहुत अधिक 
उन्नति करने में असमर्थ रहे हैं। 

शिक्षा मे तेज प्रगति के कारण विश्व के दूसरे देशों वे तेजी के साथ 

उनवति की है । बत॑मान परिस्थितियों में हमें भी स्वयं को विकसित राष्ट्रों की 


च वि 5 4 
+३ रामकृत्नू श्थिश्ि है ऋडेगुछ। अतः हमें राष्ट्रीय विकास पर ज्यादा 
"जोर 2९9३-07 म्टा । ट्रीय विकास के लिए प्रयस्त करना ही हम 

सबफ़ा प्रमुणे स्वेकहव पत्तिव्य होता चाहिए । 

अतः शभी सदस्यों को देश की उन्‍नति के लिए संस्कृति, धामिक विरा- 
सत और अतीत की परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए एकता और सहयोग 
की भावता के साथ काम करता चाहिए । हमें अपनी स्वार्ी सनोवृत्तियों को 
एक ओर ढकैल कर राष्ट्रीय निर्माण के कार्य के प्रति स्वयं की समर्पित कर 
देना चाहिए । हमे भूतकाल की भूलो से पाठ सीखना चाहिए । उपर्शु क्त निर्दे- 
शक छिद्वान्तो को ध्यान में रपते हुए ।8 विप्रम-विनियमों का राष्ट्रीय-सभा 
द्वारा सवृस्तरण किया जाएगा। 

निफस / : महागरिमासय नरेश द्वारा सरकारी कर्मचारियों में से शाही 
सलाहकार परिषद के सदस्य मनोनीत किये जाएँगे। बौद्ध भिक्षुओ के समृह 
द्वारा कैद्रीय बौद्ध भिक्षुसस्था में से झपने प्रतिनिधियों का तिवचिव किया 
जाएगी तथा जत-प्रतिनिधि जनता द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे । हि 

नियम 2 * शाही सलाहकार परिषद्‌ के सदस्यों की महा ग्ररिमामय 
द्वारा परिचय-पत्र दिए जाएंगे। बोद-भिक्षु-समूह के सदस्यों को केन्द्रीय भिक्षु 
सस्या द्वारा परिधम-पत्र जारी किए जाएंगे । जन-प्रतिनिधियों को जन-निकाय 
द्वारा परिचय-प्त्त जारी किए जाएंगे । 

लियम 3 : जो सदस्य बीमारी अथवा किसी अन्य कारण से राष्ट्रीय- 
सभा के अधिवेशनो में उपस्थित होने मे असमर्थ होगे वे अपनी ओर से किसी 
अन्य व्यक्ति को नही भेज सर्की । अपनी अनुपस्थिति की सूचना अध्यक्ष को 
लिखित रूप में दी जानी चाहिए । 

निषम 4 : भूटान विधि-प्रन्य ए (2) अध्याय द्वितीय के अनुसार 
निम्नलिखित प्रकार के व्यक्ति राष्ट्रीय सभा की सदस्यता के लिए पात्र मह्दी 
माने जाएंगे * 

(।) बहू व्यक्ति जो कि भूटाती नायारिक नहीं है । 

(2) वह च्मक्ति जिसकी आयु 25 चर्ष से कम है । 

(3) वह व्यक्ति जो कि मानसिक रूप से निर्योग्य (वां 704- 
64) है । 

(4) दोपसिद्ध व्यक्ति (6 (०४श०) । 

(5) बहू व्यक्ति जो कि कारागार की सजा भुगव चुका है। 

नियम 5 : एक सदस्य अपने पद पर सीत वर्ष तक बना रहेगा; लेकिन 
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यदि सदस्य को बदलना आवश्यक हो जाए तो अध्यक्ष को आवेदन-पत्र दिया 
जाना चाहिए । पु 
नियम 6 : यदि कोई सदस्य के रूप में काम करने के अयोग्य पाया 
जाए तो राष्ट्रीय-सभा उसे पदच्युत करने के पक्ष में निर्णय ले सकती है। 
7' नियम 7: राष्ट्रीय सभा की सदस्य संख्या हर पाँच साल में एक बार 
स्वयं राष्ट्रीय सभा निर्शारित करेगी। जो संख्या निश्चित की जाएगी. वह 
स्थिर होगी, उत्ते कम ज्यादा नहीं किया जाएगा । 
नियम 8: प्रति तीन वर्ष के वाद राष्ट्रीय सभा अपने अध्यक्ष का 
निर्वाच्नन करेगी । यदि अध्यक्ष रुगणता अयवा किसी अन्य कारण से उपस्थित 
होने में असमर्थ हो तो ऐसी स्थिति मे राष्ट्रीय सभा के पास दूसरे अध्यक्ष को 
निर्वाचित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा 
४ 3 नियम 9 : अध्यक्ष को सभा भवन में उचित व्यवस्था बनाए रखने का 
पूर्ण अधिकार प्राप्त है । कोई भी सदस्य उसके विरुद्ध आपत्ति नहीं कर 
सकेगा । 
«..... नियम 0 : अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रीय-मभा के अधिवेशनो की तिधि निर्धा- 
: रित की जाएगी | वर्ष में दो अधिवेशन होंगे । किन्तु संकटकाल और अत्ताघा- 
रण परिस्थितियों में महागरिमामय नरेश के राजसी आदेश पर अध्यक्ष द्वारा 
किसी भी समय बैठक बुलाई जा सकती है । 
नियम 4 : प्रत्येक सदस्य को यह अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त 
होगा कि वह राष्ट्रीय-प्रभा में अपने विचारों को व्यक्त कर सके। कोई भी 
नियम अथवा कानून सदस्य के अभिव्यक्ति-स्वातन्त्य मे हस्तक्षेप नहीं कर 
सकेगा । 

_.. नियम 2: राष्ट्रीय-सभा में प्रत्येक सदस्य की समान स्थिति होगी 
ओर सभी सदस्य किसी भी विषय पर तब तक बहस कर सकेंगे जब तक कि 
वे किसी उपयुक्त निर्णय पर नहीं पहुँच जाते । 

निषम 43 : किसी भी सदस्य द्वारा सभा-भवन में कोई भी इस तरह 
की प्रकृति का विषय नही उठाया जा सकेगा जो कि उसके निजी स्वार्थों या 
रिश्तेदारों के स्वार्यों की पूद्ति करने की इच्छा से श्र रित हो । ऐसे मामलों पर 
बहस करने की इजाजत नहीं दी जाएगी । 

नियम 44 : सदस्यगण राष्ट्रीय-सभा द्वारा लिए गए किसी निर्णय का 
न तो खण्डव कर सकते हैं ओर न ही उस निर्णय से वैयक्तिक ल्राभ उठा सकते 
हैं। यदि कोई सदस्य निर्णय में दोष खोजने की कोशिश करेगा, झगड़ा शुरू 
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करेंगी अपना भामले को म्यायालये में 'धसोटेगा वो उसे धोपसिद अर्परेधी:- 
घोषित कर न केवल सदस्यता से बल्कि समाण ओर अन्ततोयत्वा देश से भी 
“निष्कार्पित कर दिया जाएगा। 


मियम 45 / यदि कोई सदस्य 'ऐसा प्रश्त उठाना चाहता है निवका 
अम्बन्ध किसी विशेष व्येवित के कल्याण से तो है, 'कित्तु उसका सैस्मर्ध रा 
ट्रीय सभा के किसी सदस्य के कल्याण से नंही है-तो वह सर्देस्य सभा मैं था 
सकता है और अध्यक्ष की इस सम्बन्ध में प्रायंना-प्र दे सकता है। यदि 
अध्यक्ष चाहे तो उस पर विचार करने के बारे में 'अपनी स्वीक्षति प्रदीते फेर 
सकता है । 


निपम 46 : किसी भी सदस्प द्वारा बाहरी स्पक्ति के समक्ष सभा- 
सदन में हुए गोपनीय विधार विमर्श को प्रकट नहीं किया जायेगा । 


_... नियम ॥7 : राष्ट्रीय-सभा की बैठकों की समस्त कार्यवाही (0700९०९४०29 
चाहे वहें विस्तृत हो अथवा संक्षिप्त एवं मामूली, दो तिहाई बहुमत से प्रारित 
की आएंगी । 

लिपम 8 : राष्ट्रीय-सभा के संमस्त निर्णे् स्वयं संप्ट्रीये-संभा अंथेया 


राजी द्वारा बदले जा सकते हैं । इने निर्णयों को किंसी अंन्य हरी संशोधित 
नहीं किया जा संकेता । 


शक 


॥58: 


भारत:सूदत/सन्वि, (989. 





एंक ओर से तो भारत-सरकार तया दूसरी ओर से मह्दामान्य ड्रकः 
याल्पो की सरकार दोनों ही पक्ष इस इच्छा से प्रेरित होकर कि भारत में 
ब्रेटिश-प्रधिकार को समाप्ति से जो स्थिति पैदा हुई है उसे मित्रतापूर्ण बास्त- 
बिक ओर टिकाऊ आधार पर विनियमित किया जाए एवं स्राथ ही अपनी 
प्रपनी जनता के कल्याण हेतु बेहद जरूरी मंभ्री-तम्बरंधो' ओर पड़ौस-धर्म के 
पम्बन्धों को प्रोत्साहित और विकसित किया जाए निम्नलिखित. सन्धि करने 
की इत्संकृत्प,है और इसी उद्देश्य से उन्होने अपने-अपने अतितिधि नामित किये 
अर्थात्‌ भारत-सरकार का प्रतिनिधित्व. श्री हरिश्वर,दय्ाल फरेंगे, जिन्हें कि 
भारतसरक[र की ओर से. कषित,सन्धि पर सहमत होने के पूर्ण मृधिकार दिये 
गए हैं. तथा ,भूटात-ज़रेश डक ग्याल्पों की, सरकार का प्रतिनिधित्व श्री देव 
जिम्पोन. सोनम, तीन्यी दोर्जी, , याँग-लोप सोनम, , छो-जिम-योए्डप, रिनजिम, 
दाप्दित, दवा-ड्राँग, जिगमी एवं पाल्देन दोर्जी करेंगे जिन्हें कि ,मूट[न. सरकार की 

भोर से उस पर सहमत होते के ,ूर्ण अधिकार प्रदान किये गए हैं-- 
अनुच्छेद .4:--भारत ,सरकार और भूटात सरकार के मध्य चिर॒स्थायी 

शान्ति-ओऔर मित्रता रहेगी। 
(पुनाणा संघि 970-07826 2) 

अनुच्छेद 2--भारत सरकार यह वचन देती है कि भूटान के आन्त- 
रिके मामलों में हस्तक्षेप नही करेगी:। अपनी ओर-से- भूटान सरकार भी यह 
स्वीकार करती!है कि/्यह अपने (विदेश कार्य के संचालन में भारत सरकार,के' 
पहुछधं, से मार्गंदर्सन ग्रहण करेगी । 

/भवुच्छेव:3:-5सिचुला .सन्धि,के अनुच्छेद ;4 के अन्तर्गत भूटान सरकार 
के;लिए:स्वीकृत मुम्नावजा तथा .उसम्रे 8,जनवरी; 90,की - सन्धि,द्वारा की 
की-गई वृद्धि.एवं;!942 /में।स्वीकृत को ,यई एक- लाख हृपयों के; बराबद,की , 
वापिक आधिक-्सहायता (5$४४आ०09) के स्थान पर भारत सरकार भूटान ,सर- 
कार.को प्रतिवर्ष .5, लाख रुपया देना मन्जूर करती है.!.इसके. अतिरिक्त एतच्द 
द्वारा, यह भी, स्वीकृर करती है कि.उ्तआपिक, भुगतान हुए आल. 0,जूनवड़ी 
को किया, जाएगा ।,यह भुगतान तव-तक ,जाउी रहेगा जब ,.तक,सन्धि लागू रहेगी. 
तथा ,इसकीशतों का .यथोचित अनुपालंन.द्दोता रहेगा । 

' अनुच्छेद 4--इसके अतिरिक्त कथित सरकारो के बीच की * वर्तमान 
अविच्छिन्ल मित्रता को व्यक्त और चिह्नित करने के ' लिए भारत सरकार इसे 
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म्रत्धि पर हस्ताक्षर द्वोने के एक वर्ष के भीतर भूटाठ सरकार को देवगिरि 
नाम के प्रसिद्ध क्षेत्र में सयभग 32 वर्गेमोल भू-भाग हृस्तान्तरित कर देगी। 
भूटान सरकार को इस प्रकार से लौटाये जाने वाले क्षेत्र का सीमांकन करने के 
लिए भारत सरकार एक सक्षम अधिकारी अथवा अधिकारियों की नियुक्ति 
करेगी | ग 
अनुच्छेद 5--भारत सरकार और भूटान सरकार के प्रदेशों के बीच - 
पहले के समान ही मुक्त व्यापार और वाणिज्य होता रहेगा। भारत सरकार 
इसके प्रति भी सहमत है कि वह भूटान सरकार को अपनी उपज के न्विए, मूं 
बघवा जल्मार्गों द्वारा सारे भारतीय भू भाग में परिवहन की हरेक सुविधा 
प्रदान करेगी, जिनमें ऐसे वन-मार्यों का उपयोग भी शामिल है जिनको समय- 
समय पर किये गए समझौतों द्वारा विनिर्दिप्ट किया जाएगा । 
अनुच्छेद 6--भारत सरकार इसके लिए भी सहमत है कि भूटान 
सरकार, भारत सरकार के सहयोग ओर अनुमोदन से अपने लिए णो भी शस्त्र पु 
ग्रोला-वारूद मशीनरी, युद्धसामग्री भर युद्धभण्डार जरूरी होगा अगवा जो 
भूटान की मजबूती ओर कल्याण के लिए वांछित होगा, उसका भारत से अंग्रवा. 
भारत में से होकर म्रायात करने को स्वतन्त्र होगी और यह व्यवस्था तव तक 
लागू रहेगी जब तक भारत सरकार को यह सतोप अनुभव होता रहेगा कि भूटान 
सरकार के इरादे मंभीपूर्ण हैं और इस तरह के आयात से भारत को कोई 
खतरा नही है | दूसरी ओर भूटान सरकार यह वचन देती है कि इस प्रकार 
के शस्त्रों, गोला-बारूद इत्यादि का न तो भूटान सरकार द्वारा और न' ही निजी 
व्यक्तियों द्वारा भूटान की सीमा के पार निर्मात किया जाएगा । ह 
अनुच्छेद 777भारत और भूटान की सरकार इस बात के लिए सहे- 
मत है कि भारतीय भू-भाग में निवास कर रहे भूटानी सागरिको को भारतीय 
मागरिकों के समान ही स्थाय सुनभ होगा ओर इसी प्रकार से भूटान में रहने 
वाले भारतीय नायरिकों को भूटान सरकार के नागरिकों के समान ही न्याय 
प्राप्त होगा । 
अनुच्छेद 8-- भूटान सरकार द्वारा लिखित में विधिवत ' माग किये 
जाने पर भारत सरकार भारतीय प्रत्यपंथण अधिनियम, 7903 (जिसकी एक. 
प्रति भूटान सरकार को सुलभ कराई जाएगी ) के उपबस्धों के अनुसार उन 
समस्त भूटानी नागरिकों के अभ्यर्पेण की कार्यवाही करेगी जिन पर कथित 
अधिनिमम की प्रथम अनुसूची में विनिदिष्ट किसी अपराध का अभियोग लग्राया,+ 
गया हो तथा जिनके द्वारा भारतीय भू-भाग मैं शरण ली यई हो । 
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(2) भारत सरकार द्वारा विधिवत अधिग्रहण (रेव्पुप्रांआधू००) किये 
आने पर अथवा भारत सरकार की ओर से प्राधिकृत किसो भी अधिकारी द्वारा 
माँय किये जाने पर भूटान-सरकार उन भारतीय नागरिकौ या उन विदेशी- 
शक्तियों के नागरिकों का अभ्यपंण करेगी जिनका प्रत्यपंण भारत सरकार 
द्वारा कथित विदेशी शक्ति के साथ किये गए समझौते अथवा प्रबन्ध के अनु- 
शीलन में आवश्यक होगा तथा जिन पर कि!903 के [5वें अधिनियम की प्रयम 
अनुसूची में विनिदिष्ट किसी अपराध का अभियोग लगाया गया है और भूटान 
सरकार के क्षेत्राधिकार के अधोन प्रदेश मे शरण ली है, ओर इसके अतिरिक्त 
भूटान सरकार उन भूटानी नागरिकों का भी अभ्यपंण करेगी जो भारतीय 
भूमि पर कोई सा भी उल्लिखित जुर्म करने के उपरान्त भूटान में भाग जाएँगे 
बशतें कि उतके जुर्म के सम्बन्ध में ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत किया जाए जो कि उस 
स्थानीय न्यायालय को सन्तुष्ट कर सके जिसमें कि सम्भवतः अपराध किया 
गया था। 


अनुच्छेव 9--इस सन्धि को लागू करने और निर्वाचन के विपय में जो 
भी मतभेद या विवाद पैदा होंगे वे सर्वप्रथम बातचीत द्वारा सुलझाए जाएँगे। 
यदि बातचीत आरम्भ होने के तीन माह के भीतर कोई समझौता नही हो 
सकेगा तो मामले को तीन विवाचको के हाथों मे विवाचन हेतु सौंपा जाएगा। 
ये विवाचक भारत या भूठान के राष्ट्रिय होगे और उन्हें निम्नानुसार चुना 
जाएगा-- 

() एक व्यक्ति का मनोनयन भारत-सरकार द्वारा होगा । 

* * (2) एक व्यक्ति भूटान सरकार द्वारा मनोनीत होगा । 

(3) भारत के संघीय न्यायालय या उच्च-न्यायालय का एक न्याया< 
धीश जो कि भूटान सरकार द्वारा चुना जाएगा, इस अधिकरण 
(ए्श्नाणण्र॥) का अध्यक्ष होगा । 

इस अधिकरण द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम होगा तथा दोनो पक्षों 

द्वारा उस निर्णय को भ्विलम्ब अमल में लाया जाएगा। 

अनुच्छेद 40--यह्‌ सन्धि चिरकाल तक लागू रहेगी जब तक इसे पर- 

स्पर सहमति द्वारा संशोधित अथवा समाप्त न कर दिया जाए । 

इस सन्धि की दो प्रतियाँ आज 8 अगस्त, 949 को तदुनुसार 

भूटानी-बर्ष पृथ्वी-बृषभ (8790-8णा) के छठे माह की 5 तारीख को दाजि- 
लिय में तैयार की गई । 
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छो जिम थोण्डप 
र्निजिम टाण्डिन 
हाडड्ॉग जिग्मी 
पल्देन दो्जी 
अ्नुसमर्थन लेसपत्र 
(#स्‍57फ्रप्था।5 0 रिग्रात९807) 

8 अगस्त, 949 को मित्रता और प्रतिवेशी-धर्म (१९०४४७०॥॥४॥८४७) 
के सम्बन्धो का पोपण करने एवं उन सम्बन्धों को प्रोत्साहन देने से सम्बन्धित; 
जिप्त सम्धि पर दाजिलिग में भारत सरकार औौर परम महामान्य भूदान के 
महाराजा डक ग्याल्पो की सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किये गए 
थे, वहू सम्धि शब्दश निम्नानुसार है-+ 

भारत सरकार पूर्वोक्त सन्धि पर विचार कर उसकी पु्टि.और उसका 
अनुसमर्थन करती है और उसमें अन्तविष्ट सभी अनुबर्धों की निष्ठापूर्वक पुरा 
करने और कार्मान्वित करने का वचन देती है । 

जिसकी साक्षी के तौर पर यह अनुसमर्थन-लेखापत्र भारत के,गवर्नदर 
जनरल द्वारा हस्ताक्षरित और मुद्रांकित किया जाता है । 

22 सितम्बर, 2949 को नई दिल्‍ली में यह विधि सम्पन्न हुई । 

सी. राजगोपालाचार्य 
भारत के गवर्नर जनरल 

8 अगस्त 949 को मित्रता और प्रतिवेशी-धर्म के सम्बन्धों का पोषण 

करने और उन सम्बन्धों को प्रीत्साहन देने से सम्बन्धित जिस सन्धि पर दाजि- 
लिंग में मेरी सरकार और भारत सरकार के श्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किये 
से, वहू सन्धि शब्दश: निम्नानुसार है-- 

मेरी सरकार ने पूर्वोक्त सम्धि पर,विचार किया,एवं,वहू -एतद्द्वारा उस 

सन्धि की पुष्टि और उसका जनुसमर्थन करतों है और उसके अन्तविष्ट:सभी+ 
अनुबन्धों को पूरा करने और कार्यान्दित करने का वचन देती है । 

जिसकी साक्षी के तौर पर मैंने इस अनुसमर्थन-लेखापत्र पर हस्ताक्षर' 


किए,हैं तथा इस पर मेरी मुद्रा मंकित है । 
यह विधि 5 सिवम्बर, 949 को टोंग्सा से सम्पन्स हुई । 
वॉग्चुक 
ड्ुक म्याल्पो 


हा 


4. 


40. 


व 


42, 
83. 
4. 


॥ १० 7 
6, 


पप 
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ग्रन्थ-सूचो 


'. "भूटान एण्ड सिविक्रम' भारत की सूचना-सेवा, राजनीतिक-कार्यालय, 


गंगटोक, सिविकम द्वारा प्रकाशित (96 7)॥ 

कोएलो वी०एच०, सिविकम एण्ड भूटान, सांस्कृतिक सम्बन्धों की भार- 
तीय परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित (967) । 

ईडन एश्ले, 'रिपोर्ट ऑन दि स्टेट ऑफ भूटान! (865) | 

“फोरेन पोलिसी ऑफ इण्डिया, टेवस्ट्‌ ऑफ डोकुमेट्स (947-959)” 
हदितीय संस्करण, लोकसभा सचिवालय, नई दिल्‍ली । 


* जवाहरलाल नेहरू, इण्डियाज फोरेन पोलिसी, घिलेक्टेड स्पीचंज, सितम- 


बर, 948 से अप्रैल 96! तक, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण 
मंत्रालय, भारत सरकार । 


" करन प्रद्यूम्न पी०, एण्ड जेंकिन्स, विलियम एम० जूनियर, “दि हिमा- 


लियन किंगडम्स : भूटान, सिविकिम एण्ड नेपाल” केन्ट्रकी विश्वविद्यालय 
प्रेस, लेक्सिगटन (967) । 

फरन, भ्रद्यूम्न पी०, “भूटान-ए फिजिकल ऐण्ड कल्चरल ज्योग्राफी”, 
कैन्टुकी विश्वविद्यालय प्रेस, लेव्िसिगटन (947)॥ 


* 'कुएन्सल! भूटान फी शाही सरकार का अधिकृत साप्ताहिक बुलेटिन 


प्रन्य 6. अंडक 2, ]4 नवम्बर (!97] से 988 तक) । 

भारत ओर चीव सरकार के मध्य हुए पत्रों और ज्ञापनों का आदान-प्रदान 
सितम्बर-नवग्थर 959-वाइट पेपर संझ्या 2, विदेश मंत्रालय(959) 
लोकसभा डिबेट्स, 960(66); कोल. 27] । 


- प्राइम मिनिस्टर ऑन साइनो इण्डियन रिलेशन्स ग्रन्थ , 'इन पालिया- 


मेंट' विदेश प्रचार डिवीजन, विदेश मंत्र।लय, भारत सरकार | 

राहुल, राम, दि हिमालयन बोर लैंड, विकास पब्लिकेशन्स (96»)॥ 
भर बेनेगल राव, ”इण्डियाज कॉन्स्टिट्यूशन इन दि मेकिंग”” (960) । 
रैनी डेविडफील्ड, भूटान ऐण्ड दि स्‍्टोरो ऑफ दि दोअर वार” एल्ब- 
सार्कल स्ट्रीट लन्दन 866 में सर्वप्रथम जॉन मुरे द्वारा प्रकाशित, 
विवलिओयेका हिमालयिका द्वारा पुनमु'द्वित, (सन्‌ 7970)4 

'रोनाल्‍डशे, जले ऑफ, “लैंडूज ऑफ दि थण्डर बोल्ट” (923) । 
सेण्डबर्य जी०, “भूदान-दि अननोन इण्डियन स्टेट” (897) । 
डॉ०एस०एनपेन, प्राचीन वगला पत्रिका संकलन' 942 (कलकत्ता)। 
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28, मनजीवर्ति ह 'हिमालयव आए ,यूनेस्की आटेस बुकक्‍्स, न्यूयॉर्क ग्राकिक 
सोताइटी लिमिटेड हारा सन्‌ 868 में प्रकाशित । 

9. ट्रेवेलियण जी० एम० ब्रिटिश हिस्टरी इन दि नाइल्‍्टोन्य सेन्चूरी 
(7782--790, ) । 

20, ट्रैंवेलियन जी० एम०, “हिस्टरी ऑफ इ स्वैंड” (934) । 

24. "शोयदू-दि नेशनल अप्ेस्बली ऑफ़ भूटान, भारत की सूचन।-सेवा 
द्वारा भ्रकाशित राजनीतिक कार्यालय, गंगटोक सिविकम ((969) । 

22. कप्तान सैमुअल टर्वर, “एकाउप्ट ऑक एन एम्वेसी टु दि कोर्ट ऑक 
दि तेशू जामा इन टिवेट” (800)4 

23. यू०एन०डोक०ए/पी वी.(/934 ऑफ 2/ 9. 77. 

24, यू०एन०्डोक ०भार.इ.एस /275] 0७७) ऑफ 24.9.74. 

25, यू०एन०डोक०एस०|4009 ऑफ 9.2.7. 

26.बू०एन०डोक०एस/पी.वी. 566 ऑफ 70,2.78. 

27. चाइट जॉन क्लॉडे, “सिपिकम एण्ड भूटान” भारत कायलिय के प्रकाशक 
एडबड़े अर्नेल्ड द्वारा प्रकाशित (१909) । 


लेखक के बारे में 


डो7ें० झार, सी. सिथा--एम.ए. (अंग्रेजी) करने के 
बाद डॉ. मिश्ला ने 8 उप दिभिफ्त संस्णान्नों में श्रांग्ल 
भाया का अ्ध्यापन किया । तत्पश्चात राजनीति विज्ञान 
में एम.ए. किया भौर उसी में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल 
की। इस समय डॉ. मिश्रा दक्षिण एशिया भ्रध्यपन 
केर्द में कार्मरत हैं ॥ भाष शोध कार्य के लिए, राजस्थान 
विश्वविद्यालय की शोर से दो बार भूटान व॑ सिविकस रह 
भाये हैं। डॉ. मिश्रा की पी.एच.ढी. की डिग्री भी भूटान 
के विषय पर प्रदान की गई । झापकी विशेषज्ञता पर्वतीय 
राज्यों (नेपाल, भूदान, सिविकम, तिब्बत) पर है भौर 
उसका गहन प्रध्यपन निरन्तर करते रहना है | 


आपकी एक शोध पुस्तक 'सिविकम! पर प्रकाशित 
हो चुकी है। इसके झतिरिक्त डॉ. मिश्रा के लगभग 20 
ऋोघपत्र भहत्त्वपूर्ण पत्रिकाओं में छप घुके हैं॥ भाष 
'साष्ट्रीय स्तर की 'सैमीनार' में कई स्थानों पर शोध पत्र 
प्रस्तुत कर चुके हैं। हल ही में डॉ. मिश्रा ने एक शोध 
प्रबन्ध 'मूटान-चीन सम्बन्ध को पूर्ण किया है श्र 
आजकल "भूटान का संविधानिक विकास! दर गहन कार्य 
कर रहे हैं | डॉ. मिश्रा, साउथ एशियन रिपोर्टर! पत्रिका 
के सम्पादक भी हैं। 

डॉ. मिश्रा के निर्देशन में दो छात्र भूटान के विभिन्न 
विपमों पर एम. फिल-डिग्री हेतु लघु-शोय-अ्रबन्ध प्रस्तुत 
कर चुके हैं । 


